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 उपाध्यक्ष  पीठासीन  gu )

 (Mr.  Deputy  SPEAKER  in  {the  Chair

 प्रवनों के  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 एशियाई  सामूहिक  सुरक्षा

 #465.  डा०  हेनरी  श्रास्टिन

 श्री  निहार  लास्कर

 विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सोवियत  संघ  ने  एशियाई  सामूहिक  सुरक्षा  के  बारे  में  स्पष्ट  रूप  सरे  अपने  विचार

 mee  किये  हैं

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  उस  पर  विचार  किया  है

 यदि  at,
 तो  इस  संबंध  में  सरकार

 की
 क्या  प्रतिक्रिया  है

 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई  )  wit  सोवियत संघ  ने  1969

 में  एशियाई  सामहिक  सुरक्षा  की  संकल्पना  तो  प्रस्तुत  की  थी  लेकिन  ग्रभी  तक  कोई  ठोस  प्रस्ताव

 वेश  नहीं  किए  गए  हैं  ।  हमारे  विचार  यह  इस  क्षेत्र  के  देशों  का  काम  है  कि  वे  इस  विषय

 पर  विभिन्न  विचारों  पर  बातचीत  करें  प्रौर  परस्पर  परामश  करके  दिवपक्षीय  प्रौर  क्षेत्रीय

 पर  स्थिरता  बढ़ाने  प्रौर  पारस्परिक  लाभप्रद  सहयोग  को  करने  के  लिए  तरीके तथा  साधन

 विकसित  करें  ।

 डा०  हेनरी  श्रास्टिन  1969  में  विभिन्न  एशियाई  देशों  की  सुरक्षा  को  जो  खतरा  उत्पन्न

 होने  लगा  तो  सोवियत  संघ  ने  उस  खतरे  को  दूर  करने  के  लिए  कुछ  प्रस्ताव  रखे  थे
 ।

 उसके  बाद

 जुलाई  1975  में  यूरोप  में  सहयोग  श्रौर  सुरक्षा के  बारे  हेलसिंकी  में  एक  सम्मेलन  हुमा  था  जिसमें

 Ruz  देशों  की  सुरक्षा  के  लिए  एक  नीति  तैयार
 की

 गई  थी
 ।

 यद्यपि  उस  सम्मेलन में  लिए  गए

 aq  निर्णय  से  ऐसा  लगता  है  कि  यूरोपीय  तथा  उत्तरी  भ्रटलांटिक  शक्तियों
 को  कुछ  सुरक्षा

 मिलेगी

 किन्तु  अब  ऐसा  प्रयास  किया  जा  रहा  है
 कि

 इस  नीति  का  लाभ  केवल  यूरोपीय  देशों  तक  ही  सीमित

 मैं  सभा  को  इस  स्थिति  से  शभ्रवगत  कराना  चाहता  था
 ।

 एशिया  में  उत्पन्न  हो  रही  स्थिति
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 का  इससे  सम्बन्ध  जोड़ा  जाना  चाहिए  ।  ऐसा  लगता  है  कि  सम्मेलन  के  पश्चात्‌  एशिया

 तथा  श्रफ़ीका  में  भी  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  ।

 उपाध्यक्ष  श ड्  प्रशन  क्या. है ग  प्रश्न '  काल  है  ।

 Sto  aret  aufen
 :  भ्र्त  मैं  जानना  area  हूँ  कि  कया  संरंकार  are  देश  के  अन्दर

 तथा  इसके  चारों  श्रौर  की  स्थिति  का  सामना
 करने

 के  लिए  पर्याप्त  कदम  उठा  रही  है  ।

 क  क  ०»  oe सामाचारपत्रों  से  पता  चलता  है

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  प्रश्न काल  है  ।  यह
 न  तो

 प्रस्ताव
 न  ही  कोई  विधेयक

 जिस  पर  कि  श्राप  लम्बा  दे
 श्रीपेंको  विशिष्ट  ster  पूछना  चाहिएं  ।

 डा०  हेनरी  hiftea
 :

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  की पतों है  कि  हमारे  चारों

 ओर  के  विशेषकर  साउदीं  तथा  पाकिस्तार्न  में  श्रन्धाधुन्ध  रूप  से  तक

 हथियारों  को  एकत्र  करने  की  होड़  सी  लगी  हुई  है  ate  क्या  इन  घटनाओं  को  रोकने  अर  एशिया

 को  परमाणु  हथियारों  से  मुक्त  रखने में
 रुचि  रखने  वाले  देशों  के  साथ  मिलकर  सामूहिक  सुरक्षा

 प्रबन्ध  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई
 :

 सैनिक  सुरक्षा  के  लिए  ब्लांक  व्यवस्था  में  हिस्सा  लिए  बिना  हम

 समुचित  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  हर  संभव  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  किन्तु  यह  केवल  हमारे  पर

 हो  निभेर  नहीं  करता  ।  हम  शक्तियों  के  ब्लाक  भ्रादि  में  विश्वास  नहीं  करते  ।  सोवियत  संघ  ने  प्रभी

 तक  यह  स्पष्ठ  नहीं  किया  है  कि  जो  कुछ  वे  कह  रहे  उसका  क्या  ae  है  ।

 Sto  हेनरी  श्रास्टिन  :  हाल  के  सप्ताहों  में  मास्को  के  कुछ  समाचार  पत्न  इस  एशियाई

 सुरक्षा  के  बारे  में  स्थिति  स्पष्ठ  कर  रहे  हैं  ।  इस  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  पड़ोसी दि

 देशों  के  साथ  विचार  farat  करेगी  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  हम  उन  सबसे  विंचार  विमर्श  करेंगे  जो  हमसे  इस  सम्बन्ध में  बात

 करना  चाहेंगे  ।

 lal
 श्री  Fo  लकप्पा  क्या  हाल  ही  में  हेलसिकी  सम्मेलन  में  INES क  ए  निणेयों  श्रौर  तनाव  में

 की  भावना  को  एशियाई  सुरक्षा  क्लब  पर  भी  लागू  की  जायेंगी  |  क्या  हमारा  देश  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  कार्यवाही  कंरेगा  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मेरा  यहां  हेलसिकी  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 Shri  Om  Prakash  Tyagi:  Iam  happy  that  the  Prime  Minister  has  clearly  stated  that
 we  do  not  believein  any  military  pact  or  block.  want  to  know  whether  you  have  made  any
 arrangement  for  the  economic  security  of  Asian  countries,  because  at  present  all  the  big  blocks
 are  exploiting  them.  Have  you  formulated  any  scheme  for  their  economic  security  ?

 Shri  Morarji  Desai  I  am  helpless  if  any  country  is  being  exploited  or  want  to  be  ex-
 pleited.

 Chaudhry  Balbir  Singh  :
 and  such  other  bodies  are  interfering

 The  big  powers  on  the  name  of  Asian  Collective  Security
 in  their  territorial  matters,

 the  Government  of  India  would  initiate  so  t  hat  these  big  powers  could  not  interfere  and  Asia
 I  would  like  to  know  whether

 could  remain  a  peace  zone  ?

 Shri  Morarji  Desai  We vo
 any  one  to  dominate  us.

 ‘need  not  to  make  allegation  on  others,  but  we  will
 not  allow

 2
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 श्री.श्याम  नन्दन  सिश्र  :  जंब  सीवियत  संघ  के  विदेश  मंत्री  ने  हाल  ही  भारत  की  .  यात्रा

 की  तो
 बयां  उन्होंने  इस

 बात
 का  किया  |  यदि  at  कया  ae  कुछ

 भिन्न ल्  था  |  सावियंत  संघ  भी  प्रपने  scat  एशियाई  राष्ट्र  मानता  है  ।  aa  प्रधान  में  वीं

 ने  कहा  है  कि  यह  काम  इस  क्षेत्र  के  देशों  का  है  किं  वह  अपनी  सुरक्षा  समस्या  पर  विंचार  ती

 क्या  उन्होंने  उन  देशों  में  सोवियत  संघ  क़ो  भी  सम्मिलित  है  ?

 श्री  मोरार  जी  चेदेसाई :
 मैंने  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  किया  है

 ।

 I  want  to  know  whether  all  the  countries  of  Asia

 sub-  continent  have  thought  of  any  policy  for  the  Asian
 security

 ?
 Shri  Te  Partap  Sing’

 Shri  Morarji  Desai  We  are  already  doing  our  best  for  our  security:

 श्री  समर  गह  परमाण  में  न्यटीनਂ  बम  तंथी  लैंसर-पावर-बेस  जेसे  हथियारों  की  निर्माण

 चंका  है  |  क्या  सीवियत  ae  को  ध्यान  इस  झोर  झाकर्षित  किया  जायेंगी  far  एशिया  में  वास्तविक

 सामूहिक  सुरक्षा  केवल  तभी  हो  सकती  है  यदि  महा  शक्तियां  परमाण  weal  dar  wear  faeces

 हथियारों के  निर्माण  की  होड़  को त्याग  दें  ।  यदि  तो  क्या  भारत  संयुक्त  राष्ट्र  के  मंच  पर  यह  भामला

 उठायेगा  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  इससे  पंहले  कि  हम  इसमें  पहल  करें  हैंमें  अपनी  सामथ्य  के  gare

 पर  अपने  श्रापको  योग्य  बनाना  होगा  |  सबसे  पहले  हमें  विश्व  में  अपनी  स्थिति  yas  करनी  होगी

 मुझे इस  बात  में  बिलकुल  भी  संदेह  नहीं  है
 कि

 एशिया  या  विश्व  में  तब  तक  सुरक्षा  नहीं  हो  सकती

 जब  तक  कि  यहां  शस्त्र हैं  |  हमारी यह  चेष्टा  रही  है  कि  इस  तरह  के  हथियार  समाप्त

 जायें

 श्री  बसन्त  साठे  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सोवियत  संघ  ने  बार-बार कहा  है  कि

 उनके  हिन्द  महासागर  या  विश्व  के  इस  भाग  में  कोई  नहीं  हैं  तथा  इस  बात  को  भी ध्यान  में  रखते

 हुए  कि  अमरीका  दियागो  गार्सिया  के  श्रतिरिवंत  बंगाल  की  खाड़ी  में  भी  स्थापित  करने

 की  योजना  बना  रहा  जो  कि  एशियाई  सुरक्षा  के  लिए  सबसे  बड़ा  खतरा  सरकार  श्रमेरिका

 के  इस  रवैये  का  विरोध  करने  के  लिए  कुछ  कार्यवाही  कर  रही  है  क्योंकि  इंससे  इस  क्षेत्र  में  तनाव

 बढ़  रहा  है  श्रौर  एशियाई  सुरक्षा
 को  खतरा  पैदा  हो  रहा  है

 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  सोवियत  संघ  द्वारा  पेश  किए  गए  प्रस्ताव  से  इसका  कोई ई  सम्बन्ध  नहीं

 श्री  बसन्त  सांठ  एशियाई  सुरक्षा  के  सभी  प्रश्नों  में  mgt  का  प्रश्न  भी  सम्मिलित  है

 सामहिक  सुरक्षा  से  प्र्  का  मामला  श्रलग  नहीं  है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  हम  विशेष  रूप  से  सोवियत  संघ  द्वारा  पेश  किये  गए  एशियाई  सामूहिक

 सुरक्षा  प्रस्ताव  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं
 ।

 श्री  वसन्त  साठ  प्रश्न  यंह है  क्या  सोवियत  संघ  ने  एशियाई  सामूहिक  सुरक्षा के  बारे

 में  स्पष्ट  रूप  सें  श्रंपने  विचार  प्रकट  किए

 ”
 इसमें  त्र्डों  का  प्रश्न  भी  सम्मिलित है

 यदि  ara  कहते  हैं  कि  यह
 SUAL  ह  हैं

 aay है  तो  श्राप  हमें  बताएं  !



 Oral  Answers  Asadha  23,.
 =

 श्री  eng.  :  गलत  बात  .  माननीय  सदस्य  यह  कट्टी है  कि
 सोवियत  संघ t

 कोई  ड्  नहीं  1.  इसका  महासागर  में  प्रभाव  है  ।  इस  बात  से  इम्कार  नहीं

 फिया  जे  सकता |  यह  तो  दो  महा  शक्तियों  में  होड़  सी  लगी  gs  है  ।  wa  हमें  एशिया की  रक्षा

 करनी है  हम  करने  प्रयास  कर  रहे

 भारत  में  विदेशी  दूतावासों  ारा  प्रकाशित  साप्ताहित  तथा

 सासिक  पत्चिकाएं

 *
 466.  श्री  समर  गुह  :  कया  दिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  सोवियत  पूर्वे  यूरोपीय  देशों  तथा  अ्रमरीका
 के
 ५

 तथा  मासिक  पत्रिकाओं  के  नाम  क्या  हैं  श्रौर  उनका  परिचालन  कितना  ;

 क्या  उन्हें  बेचा  जाता  है  झ्रथवा
 निःशुल्क

 बांटा  जाता  हे ं;

 क्या  उन  देशों  में  भारतीय  दुतावासों  दारा  भी  एसी  तथा  मासिक

 पंत्रिंकारगे  cartier
 की

 जाती  हैं  ae  यदि
 तो

 उनके  नाम  क्या  हैं  तथाਂ  उनका  परिचालन  कितना

 है
 प्र

 (a)  क्या  उपरोबत  सोवियत रूस  तथा  weet  देश  भारत  में  प्रचलित  सोवियत  लण्ड  नेहरू

 की
 भांति

 रूसी
 पाठकों

 '  के  लिये  भारतीय  देने  की  श्रनुमति देते  हैं
 af  तो

 तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  ams )  झौर  सम्बद्ध  सूचना  सदन  की  मेज  पर

 रख  दी  गई  ह  ।

 प्रिन्थालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ० ना 695/ 77] 771]

 जी  हां  ।  स्थित  भारतीय  दूतावास  एक  साप्ताहिक  पत्निका  प्रकाशित  करता

 ह  जिसका  नाम  इण्डिया  स्य्ज ै  x  |  wader  पर  ag  पत्निका  निःशल्क  वितरित  की  जाती है  श्रौर

 इसका  भ्रौसत  वितरण  32,000  से  ऊपर  है  ।  मास्को  स्थित  भारंतीय  राजदूतावास  रूसी  भाषा  में

 इण्डियाਂ  नामक  एक  त्रम[सिक  पत्रिका  प्रकाशित  करता  हूं  जिसका  श्रौसत  वितरण  40,000  से  ऊपर

 ह  ।  इसका  मूल्य
 40  कोपेक  4,75  हूँ  ।

 जी  हां  ।

 1975-76
 में

 मास्को  स्थित  हमारे  राजदूतावास  ने  भ्रपनी  त्रमासिक  पत्निका

 के  माध्यम  से  एक  प्रश्नोत्तर  प्रतियोगिता  ग्रायोजित  की  थी  ।  प्रथम  पुरस्कार  में  भारत  की  दो  ह

 को  यात्रा  करान  का  प्रावधान  था  .।  ।  दूसरे  पुरस्कार  नेहरू  के  लॉंग

 प्लेइंग  पत्रिका  के  जिल्दबंद  विंगत  अकी  का  संग्रह  तथा  भारत  विषयक  पुस्तकें

 श्री
 समर  गह  :  सरकार ने  जो  श्रांकड़े  पेश  किए  हैं  उनसे  पता  चलता  है  कि  भारत  में  एक

 महीने  में  लगभग  10  लाख  साहित्यਂ  सोवियत  भूमि  या  विभिन्न  नामों  से  विभिन्न

 म॑  प्रकाशित होते  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  झ्रमरीकी
 साहित्य  के  स्पैन  ate  प्रकाशन  एक  लाख

 के  लगभग  परिचालित  होते हैं  ।  सोवियत  संघ  द्वारा  अधिकांश  मासिक  तथा

 साप्ताहिक  पत्निकाएं  ग्रादि  मुख्य  रूप  से  अ्रपने  राजनीतिक  समाचार  तथा  राजनीतिक  जानकारी  के

 लिए  परिचालित  किए  जाते हैं  ।

 4
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 मौखिक
 उत्तर

 मैं  माननीय  श्रघान  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  श्रमरीका  सहितें  सोवियत  संघ  तथा  श्रन्य

 साम्यवादी  देशों  में  जो  हमारीਂ  पत्रिकाएं  निकंलती  क्या  उनमें  भारत
 के  बारे  में  राजनीतिक

 जानकारी'दी जाती  ह  या  उनमें  शिक्षा  तथा  war  जानकारी  भी  दी  जाती  है
 ?  यदि यह

 पता  चलता ह  कि  ये  सभी  पत्रिकाएं  मुख्य  रूप  से  राजनीतिक  मामलों से
 सम्बन्धित

 हैं  तो

 सरकार  ऐसी  पत्रिकाओं  के  वितरण  पर  रोक  लगायगी  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मैंने  कुछ  पत्रिकाएं  देखी हैं  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  उनमें  उनकी

 राजनीतिक  विचारधाराओं का  प्रचार  किया  जाता  ।  वे  श्रपने  देश  में  हो  रहे  कार्यों  का  प्रचार  करते

 हैं  शौर  इस  तरह  प्रपत  देश  का  भ्रच्छा  चित्र  पेश  करते  हैं  ।  किन्तु  यदि  कोई  श्रापत्तिजनक

 करेंगे  तो  हम  निश्चय  ही  उनके  fees  कार्यवाही  करेंगे  ।  ऐसे  प्रचार  की  नहीं
 है  ।  इसी

 लरह  हम  भी  प्रपनी  संस्कृति  का  प्रचार  करते  हैं  श्रौर  अपनी  प्रगति  तथी  विकास  के  बारे  में  श्रन्य  देशों

 को  जानकारी  देते  |

 श्री  समर  गह  :  विदेश  मंत्री  की  श्रोर  से  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  उत्तर

 को  ध्यान
 में  रखते  हुए  क्या  वह  संसद  सदस्यों की  एक  समिति  की  निथुक्ति  करेंगे  जो  कि  भारत  में

 सोवियत  संघ  तथा  wea  देशों  के  दूतावासों द्वारा  प्रकाशित  किए  जाने  वाले  साहित्यਂ  की

 जांच  करेगी
 ?

 क्या  राजनीतिक ware  भी  किया  जाता  है  या  मित्र देश  एक  दूसरे  के  विरुद्ध
 प्रचार

 करते  क्या  समिति  छापेखानों  के  प्रशन  पर  भी  विचार  करेगी  ?  यह  एक  गम्भीर  मामला है

 यह  पता  चला  है  कि  यह  साहित्य  प्रकाशित करने  वाले  छापेखाने एक  विशेष  राजनीतिक  दलके  हैं
 >
 े जिसका  at  कि  हैं  विदेशी  दूतावासों से  किसी  न  किसी  प्रकार  की  सहायता मिल  रही  है  ।

 सरकार  से  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  वहू  संसदीय  समिति  के  हारा  कोई  जांच  कराएगी
 ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  खेद  है  कि  मेरा  विचार  ऐसी  कोई  समिति  नियुक्त  करने  का  नहीं  है  ।

 श्री  समर  गह  :  क्या  एक  राजनीतिक  दल  प्रति  ag  करोड़ों  रुपये  सहायता  विदेशी

 दूतावासों से  ले  सकता  ह
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  तीसरा  प्रश्न  कर  रहे  हैं  |

 श्री  मोरारजी  देसाई

 यह

 एक

 स्वतन्त्र  देश
 तथा  कोई

 ATT  पैसे  पर
 कुछ

 भी
 छाप  सकता

 है
 ।  यदि  वे  दूतावास  उन्हें  छापाखानों  में  छपवाते  तो  वे  ऐसा  करने  को  स्वतन्त्र  मैं  उन्हें

 बहां  या  वहां  छापने  के  लिए  नहीं  कहू  सकता  ।  यदि
 वे  एक  ही  छापेखाने  में  छपवाते  हैं  तो  मेरे  लिए

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  भी  सत्य  नहीं  है

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मुझे  नहीं  पता  कि  यह  सच  है  या  नहीं  ।

 श्री  समर  गह  :  कल  मेरी  बात  होगी
 ।

 मैं  बताऊंगा  कि  यह  सच  है  या  नहीं
 |

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  जो  कुछ  हो  रहा  संसदीय  समिति
 बैठाने

 का
 परिणाम

 भी

 बही  निकलेगा ।  ऐसा  करने  से
 काम

 नहीं  चलेगा
 ।

 संसदीय  समिति  विदेशी  सम्बन्ध

 कायम  नहीं रख  सकती  |  ऐसा  संरक्षण  देने  की  अनुमति नहीं  है  श्रौर
 यदि

 बे  ऐसा  करते  हैं  तो  जो

 दल  वह  प्राप्त  करता है
 उसे  श्रधिक  लाभ  नहीं  बल्कि  इससे  लोगों  के  मन  पर  उल्टा  पड़ता

 ।  अरत  पका  अपना  महत्व  है  t
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 Shri  Jagdi
 sh  Chandra  Mathar  Wh

 ether  Governinéit  is  aiiaté  aft
 of

 he
 certain

 ssies  give  advertisements  to  some  papers  regularly  ?  Korean Embassy  giv  11  page  adver-

 ti
 vse

 regarding  their  Président.  Is  it  ‘not  a  casé  of  influencing  the  press

 Shri  Morarji  Désai :  All  the  news  papers  are  free.  We  cannot  stop  any  per  from

 kt  is  not  correct publishing  an  advertisement

 Dr.  Baldev  Prakash :  Whether  he  is  aware  of  the  fact  that  foreign  Gov  rniments
 C.P.L  ? stock  and  sell  their  litcrature  here  and  the  profits  they  earn  is  spent  on  the  activities  of

 What  arrangements:  have  been  made  by  the  Government  to  check  this  ?

 Shri  Mosarji  Désai  I  don‘t  think  it  give  them  any  profit.  If  they  help,  1  1  do
 that  It  cannot  give  them  suceéss

 द  Shri  Bharat  Bhushan  It  has  been  discussed  several  times  that  money  come  rere

 from  foreign
 countries  for  political  activities.  It  has  also  been  discussed  that  it  should  be

 ह  it  not  correct  that  money  comes  hére  from  foreign  countries  ?  Is  it  not  correct  that  li
 comes  here  from  foreign  countries  in  a  large  quantity  and  sold  at  nominarl.price  ?  The  2
 collected  here  is  spent  on  political  activities  here  What  steps  have  been  taken  to  stop  this

 ह
 Skri  Morarji  Desai  Government  have  the  of  this,  but  there  are  cert  ia

 things,-  which:  cannot’  be  stopped.

 Shei  Ugra  Sen  Asian  Languages  Research  Institute  of  Moscow in  Russia  publish
 the  translation  of  the  books  of  prominent  foreign  languages.  They-have  publistied  the  trarishat
 of  Gita,  Mahabharat  and  Rajtrangine  (of  Kannad).  Whether  Government  will  make;  arrange:
 ment  to  publish  the  translation  of  good’  works  of  Russian  languages  in  Hindi  and  distribute
 in  foreign  countries  through  Indian  Missions  ?

 Shri  Morarji  Desai  do.  not  see  any  logic  in  distriburing  something  there  after

 ting  it  translated  here,  so  far  as  India  in  concer  ned.  her  literature  is  so
 much

 rich  that  she  does 1  a

 require  the  literature  of  others.

 Shri  Hukam  Chand  Kachkawai  Is  it  not  correct  that  all  the  embassies  distri
 their  published  literature  in  India  ?  Whether  there is  any  arrangement  of  publishing’  the  translated
 version  of  Indian  literature  in  foreign  languages  and  get  it  distributed  there  Whether  gove
 ment  will  distribute  some  literature  giving  the  picture  of  the  actions  of  out-going  governmen

 Shri  Morarji  Desai  We  do  not  want  to  take  our  differences  to  the  outside
 7

 ढ  Ch.  Balbir  Singh :
 Prime  Minister  has  just  said  that  we  do  not  interfere in  the  i  lepen-

 d
 nce

 e  of  any  body,  but  it  is  very  strange  that  we  should  not  interfere  in  the  matter  of  se
 and  it

 ty  of

 the  country.  The  income  earned  through  the  sale  of  Soviet  Land  etc.  does  not  go
 is  given  to  political  parties  here.  Why  government  is  unable  to  stop  this,  what  is  the  before
 them

 ari:  Morarji  Desai  It  has  been  already  answered

 समेकित  मेडिकल  स्नातक

 *  46  श्री  धर्मासहूं  भाई  पटेल  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  यह  '
 बतान

 t ग 2

 re  )  क्या  10-2-73  को  भारतीय  चिकित्सा  की  केन्द्रीय  परिषद  वीं क
 बैठक

 में  बड़े  झ्रापरेशन  करने  के  लिए  समेकित  मेडिकल  स्नातकों  की  योग्यता  का  किया

 गया  था  अर
 यह  निर्णय  किया

 गया  था  कि  ऐसे
 संस्थानों  की  एक सूची  बनाई जाये  बन  के  स्नातकों

 को  यह  अधिकार प्राप्त  हो  ;  और

 3 ma  तक  सुची
 न

 बनाये  जाने
 के

 क्या  कारण  हैं  ?
 ह

 The  Mi  ster of  Health  and  Fa  ly  Welfare  (Shri  Raj  Narain)  (a)  Yes  Sir



 ह  ro
 2:  ed  arate,

 "899
 सर

 हि  Jist  could  not  be  drawn  up  as.thé  meaning of  the  term  medical  gradu
 was  pot  quite  clear  since  no  integration  of  Indian  and  ‘modern  systems  Of  meditine  has  taken  द

 Towever,  in  the  séventh  méeting  of  the  Central  Council  of  Indian  Mediciiie  held  on  the  grd.Ma
 1977  it  has  been  decided  that  a  list  of  institutions  and  qualification’ in  Indian  miedicine  whos

 courses  made  adequate  provision  for  training  to  undertake  major  operations  should  be  prepared
 initnediately’ and  it-should  be  circulated  to‘all  thé  members  of  the  Council  for  their  comments
 before  the  list  was  finalised.

 ‘Siri  Dhara  msinhbhai  Patel  :  Upto  which  date  the  list  will  be  given  final  shape  ?

 Shri  Raj  Narain  This  question  of  finalisation  is  very  difficult  .  There  are  82  members
 in  Indiad  Medical  Council  and  its  Chairnian  is  Sharma.  This  controversy  of  integrated
 course  is.  coming  from,  1920.  Both  State  and  Central  Government  had  given  a  thought  to_  this.  र
 Still  no  final  conclusion  have  come.  Our  Prime  Minister  and  I  myself  250  '  believe  that  no  useful

 purpose  has  been  served  by  integrating  Ayurrveda and  Homoeopathy  with  Alopathy  and_  as
 such  they  should  be  taught  |  eparatély.  Just  like  British  Im  this  systém  of
 has  Also  th

 पृ
 bh  living.  (Interruptions).  they  (० (०)  not  want  to  listen  I  am

 sitting.  Ifthey  want  to  Tistén  [  an  to
 explain.

 It  is  a  matter  of  great  controversy.  Whether  there  was  surgery  in  Ayrveda  or  not  aid
 Some  are whether  they  should  be  allowed  to  perform  operations  or  not  ?  This  is  the  question.

 in  favoir,  whén  others  are  against  givmg  permission.  One  opinion  कि  this  that  the  students  who
 have  studied  integrated  course  should  be  allowed  to  perform  operatioris,  while  others  say  that
 after  knowing  the  operation  :of  the  82  members  of  thé  courici]  a  course  should  to  be  prepared
 and  it  should  be  taught  properly.  The  scope  of  integrated  course  very  wide.  It  should  be  definec
 properly.  {  will  again  discuss  this  matter  with  Shri  Sharma.  He  is  also  Of  the  operiion  tha
 Ayurveda  should  be  taught  separately.  There  is  no  need  of  teaching  integrated  course.

 Shri  Dharmsainhbhai  Patel  My  quéatidn  is  that  when  this  integration  of  dld  छा
 new  system  of  medicine  will  be  done  ?

 Shri  Raj  Narain  There  are  number  of  opinions  about  this.  I  am  ready  to  cons
 this  again  and  for  that  I  am  inviting  persons.  So  far  as  Iamconcerned  the  definition  of  int  ted
 course  given  till  now  is  wrong.

 Shri  Yagyha  Datt  Sharma  :  One  thing  I  want  to  say  is  this  that  when  we
 are  not  allow- to  ask  a  big  question  the  answer  should  also  be  brief  one.  1  am  supporter  of

 x  want  to  know  whether  one  who  wants  to  have  pure  Ayurveda  treatment  will  be  given
 t

 te

 १  Shri  Raj  Narain  I  want  that  a  person  should  be  given  treatment  according  to  his
 ying.

 श्री  ito  ato  श्रलगेशन  :  मैं  मंत्री  महोदय  को  बता  दूं  कि  उनके  मंत्रालय का  प्रतिवेदन  त्र्भी
 स

 तक  सदस्यों  को  नहीं  दिया  गया है  ।  उसके  मिलने  पर  हम  इस  विषय  Fafa  कारी पा  सकਂ  थे  |

 क्या  वे  उसे  ara  वितरित  करा  देंगे  क्योंकि  कल  वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  के  समय  श्रभाव

 हमें  waTagy  होगी  ।

 :
 यह  एक  सुझाव है  ।  प्रश्न  नहीं  ।  थ

 Shri  Bedalbrata  Barua  the  citi Medical  graduates  generally  go  to  and  Post
 graduates  to  England.  Waether  Minister  will  introduce  base-foot  doctors  in  India  also,  just es dia

 on  the  line  of  China,  so  that  they  may  serve  the  people  in  a  greater  way  ?

 Shri  Raj  Narayan  I  have  assured  this  question,  the  want  to  give  oo  ends
 प्  our  villagers  and  for  that  we  want  to  propagate  Ayurveda,  Homoeopathy  and  Unani

 sys
 m.

 ers I  do  not  want  to  degrade  Alopathy,  but  I  want  that  doctors  should  see  towards  the  vi
 ad  go  to  work  there.  All  the  private  practitioners,  whom  I  had  a  chance  to  meet,  are  dy

 0  to  the  villages  for  distributing  free  medicines  provided  they  are  given  free  transpo

 * a  nt  was Sh  i  Vijay  Kumar  Malhotra
 eda.

 During  the  last  30  years  not  even  one  pe
 ated peat  This  one  percent  was  also  spent  on  Alopathy  in  the  name

 course,  cent  persons  coming  out  of  these  Ayurveda  Colleges  practic  द  athy  and

 क



 Asadha  23,
 1899  (5858):

 add  ‘doctor’  before  their  name.  In  this  way  Ayurveda  is  being  destroyed.  Hon.  Minister
 wants  to  ropagate  Ayurveda.  It-has  been  decided  to  discontinue  integrated  Course  in  Health
 Ministers  Meeting  ,  but  facilities  will  be  given  to  those  who  have  been  trained  in  that  course,

 What
 action  is  being  taken  in  the  light  of  this  decision.  ?

 Shri  Raj  Narayin  :

 system  of  medicines,
 It  is  correct  that  very  little  had  been

 spent
 on  Ayurveda  and  Unani

 I.  and  Prime  Minister  ate  of  the  opinion  that  an  adequate  amount  should.  be  spent  on

 Ayurveda  and  Unani  system.

 We  are  Calling  a  Conference  of  Health  Ministers  of  States  on  29th  of  this  month.  In  that
 Conference  we  will  put  prepared  courses.  There

 is  almost  consensus  regarding  these:  courses.

 Dr.  Karan  Singh ;  Shri  Malhotra  has  asked  two  questions  that  whether.  alopathy
 and  ayurveda  etc.  should  be  integrated  in  the  future  courses  or  not  and  whether  the  old,  integrated.

 ‘course  is  still  being  taught.  I  think  it  has  been  discontinued.  Now  the  question  is  of  doing
 practice  by  those  who  have  completed  that  course.  Hon.  Minister  may  kindly  let  us  know
 whether  that  integrated  course  still  continues  or  not  ?

 Shei  Raj  Narayin':  I  thank  Dr.  Karan  Singh  for  giving  me  an  opportunity  to  bring
 many  things  into  light.  He  himself  should  have  answered  the  question,  he  has  asked  at  this-
 moment.  More  stress  has  been  laid  on  the  pure  Ayurvedic  system  in  the  syllabus  which  has
 been  introduced  from  1977-78.  The  integrated  course  is  in  vogue  since  the  period  of  Dr.  Karan
 Singh  as  Health  Minister.  The.  course  was  introduced  by  Indian  Medical  Central  Councils-
 We  have  said  that  integrated  course  will  not  be  recognised  now,

 Dr.  Karan  Singh  :  Is  it  still  in  vogue  or  not?

 The  act  is  with  me. Shri  Raj  Narain  I  am  referring  to  that.  If  you  read  the  act,
 it  seems  that  it  is  sti!l  in  vogue.  But  in  the  meeting  of  State  Health  Ministers,  Health  Secretaries
 and  the  well  known  Ayurvedic  acharyas  it  has  been  stressed  that  integrated  course  should  not
 be  allowed.  The  Committee  constituted  under  the  Chairmanship  of  Shri  Shiv  Sharma  has.
 also  made  the  same  recommendation.  We  are  prepared  to  implement  the  recommendation
 fully.  The  matter  will  be  discussed  in  the  House.  As  have  already  submitted  a  meeting  is

 being  called  on  the.  2001  to  discuss  implement  the  programme.  I  extend  my  invitation  to  my
 kon.  friend  Dr.  Xaran  Singh  to  attend  the  meetings.

 Dr.  Sushila  Nayar  :  I  want  to  bring  it  to  the  notice  of  the  hon.  Minister,  that  the  inte-
 grated  course  was  discontinued  much  earlier  than  1967,  when  Dr.  Karan  Singh  became  the
 Health  Minister.  At  that  time  when  I  was  connected  with  this  Ministry,  a  pure  Ayurvedic
 eourse  was  prepared.  It  was  only  after  the  repeated  representations  from  the  Ayurvedic
 student,  that  the  integrated  course  was  started  again  by  the  States  in  1967.  In  case  the  same
 situation  arises  after  the  introduction  of  pure  Ayurvedic  course,  then  what  will  be  his  reaction?

 Shri  Raj  Narain  :  [am  sorry  that  I  did  not  invite  to  Dr.  Sushila  Nayar,  when  I  extended:
 ‘my  invitation  to  Dr.  Karan  Singh.  also  request  her  to  make  it  convenient  to  attend  the
 meeting  to  be  held  on  2gth  instant.  She  is  a  doctor  of  high  repute  and  had  also  been  the  Health
 Minister  and  as  such  her  participation  in  the  metting  will  be  of  much  use.  Her  statement  is

 quite  correct  and  most  of  the  States  are  not  fully  agreeing  to  our  proposal  of  pure  Ayurvedic
 course.  The  meeting  are  being  called  again  and  again  to  bring  them  round  to  our  view  point.
 Once  a  mszeting  of  the  Health  Ministers  and  Secretaries  was  held  and  again  another  meeting
 of  the  Secretaries  was  held.  We  are  inviting  the  new  Ministers  who  have  taken  over  after  the
 recent  clections  and  we  are  extending the  invitation  of  Ex-Health  Minister,  like  Dr.  Karan  Singh
 and  127.  Sishila  Nayar,  who  have  rich  experience  in  this  regard.  I  also  extend  my  invitation
 to

 the
 hon.  Members  of  the  House,  who  consider  themselves  competent  of  giving  useful  suggestions.

 Dr.  Sushila  Nayar  has  said  that  she  did  not  succeed  in-making  the  States  agreeable  to  the
 point  that  pure  Ayurvedic  course  should  be  introduced.  Whatever  she  has  said  is  quite  Correct.
 हू  rem::mber  the  day  when  there  were  strike  in  U..  in  the  da  ys  of  Chief  Ministership  of  Shri
 Sampurnanand.  Though  we  made  all  out  efforts  for  pure  A  yurvedic  system  on  behalf  of  the
 student,  but  we  did  not  succeed.  Now  whatever  will  be  done,  will  be  done  by  an  act  of  Parlia-
 ment.  The  States  will  have  agree  to  our  point  of  view.  So  a  bil
 im  this  regard.

 will  be  passed  by  the  Parliament
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 की  सरक्षा
 खानों  |  हि  gsਂ

 q
 के  बारे  में

 हम्मेलन

 *469.  at  शंकर  fag  जी  ada:
 ~

 at  अनन्त  qq

 क्या  aqagta  कार्य  तथा  श्रम  मंत्रा  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खानों  की  सुरक्षा  के  बारे  में  एक  त्रिपक्षीय  सम्मेलन  नई  दिल्नी  में  1977,

 सें  झायोजित  ग्रा  था  ;

 इस  सम्मेलन  में  किन  व्यक्तियों  ने  भाग  लिया  ;

 सम्मेलन  में  की  गई  सिकारिशों  श्रथवा  दिए
 गए  सुझावों  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 श्रौर

 क्या  सरकार  ने  उन  सिकारिशों  या  सुझावों  की  जांच  की  है  ;  और  यदि  तो  उन्हें

 क्रियान्वित  करने  के
 लिए

 सरकार  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र
 :

 खानों  में
 सुरक्षा

 के  विभिन्न
 पहलुओं

 विचार  करने  के  लिए  18  1977  को  ल्रिपक्षीय बैठक  बुलाई  गई  थी  ।

 सूची  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  गई  है  ।

 शर  (=)
 विवरण  संभा  की  मेज

 पर  रख  दिया  Tat  है  ।

 [worry  में  रखां  गया  ।  देखिये  संख्या
 |

 Shri  Shanker  Singhji  Vaghela  Mr.  Speaker  Sir,  there  have  been  three  major
 accidents  in  the  mine—one  at  Ghasnala,  one  at  Sudhamdhi  and  the  other  at  Kesargarh.  The
 managemnts  are  responsible  for  these  accidents,  as  these  have  happened  due  to  their  negligence,
 May  I  know  whether  the  Government  have  taken  such  steps  that  such  accidents  do  not  occur

 in  future...  want.  to  know  whether  Government  have  against  the  officers  responsi-
 ble  for  these  accidents.  May  I  know  whether  there  is  any  act  for  providing  adequate  compansa- व् tion  to  the  families  of  those  mine  labourers  who  have  been  killed  in  the  accidents,  25.0

 there
 exit  acts  for  Railways  and  airlines,  if  so  the  details  in  this  regaid  ?

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  यह  प्रश्न  खानों  की  सुरक्षा  संबंधी  सम्मेलन  के  बारे  में

 है
 ।  मार्नेनीय॑  सदस्य ने  चर्सनाला तथा

 wer  खानों
 में  हुई  grea के

 बारे  में  प्रश्न  gata

 शायद  माननीय  सदस्य  श्रम  मंत्रालय  की  श्रनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  के  दौरान  उपस्थित

 नहीं  जब  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  यह  बताया  गया  था  कि  प्रतिबंदन  सभा  पेंटल  पर  रख

 दिये  गये  श्रम  मंत्रालय  संबंधित  प्रशासनिक  मंत्रालय  है  तथा  सम्बन्धित  राज्यों  मंत्रालय

 की  .  प्रतिवेदन  का  अ्रध्ययन  करेंगे  श्रौर  विभिन्न
 के  भ्रन्तगेत  समुचित  कार्यवाही  करेंगे

 Shri  Shanker  Singhji  Vaghela  I  want  to  know  the  time  by  which  final  decision  will
 be  taken  in  regard  to  the  recommendations  made  in  the  conference  on  Mines  Safety  ?

 श्री  रवीन्द  वर्मा  :  बैठक  इसलिए  बुलाई  गई  क्योंकि  सरकार  इस  बात  के

 लिए  उत्सक  थी  कि  सुरक्षा  संबंधी  सब  fara  को  लागू  किया  इस  सम्मेलन  में  समीक्षा

 की  गई  जिस  में  पहली  बार  केन्द्रीय  कामिक  संघ  संगठनों  के  प्रतिनिधि  उपस्थित  हुए

 अन्य  व्यवसायी  संगठनों  के  प्रतिनिधि  तथा  प्रबन्धक  ate  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधि  भी  उपस्थित

 थे
 ।

 यह  सम्मेलन  इसीलिए  बुलाया गया  क्योंकि  सरकार  चाहती  थी
 कि  सभी

 नियमों

 का  पालन  किया
 जाये  ।
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 म्मेलन  में  यह  निर्णय  fear  गया  कि  समीक्षा  समिति  पुनर्जीवित  किया  जाय

 तथा  समीक्षा  समिति  सुरक्षा  संबंधी  उपायों  की  क्रियान्वित  की  प्रगति  की  जांच  करे  ।

 श्री  प्रनन्त  देव  :  क्या  सरकार  ने  खान  श्रमिकों  के  लिए  श्रनिंवायं  बीमा  योजना  श्रारम्भ

 करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  महोदथਂ  वह  प्रश्न  मुख्य  प्रश्न  से  उतन्न  नहों  होता  परन्तु  यह  एक

 सुझाव  है  तथा  हम  इस  पर  चिवार  किया  जायेगा ।

 Shri  Hukam  Dev  Narain  Yadav  Mr.  Speaker,  Sir,  the  constitution  guaranteés
 equality.  to  all  citizens.  Haw  it  is  so  that  those  who  are  killed  in  Railway  or  air  accidents  get
 compensation  to  the  tune  of  Rs.  50,000  or  Rs.  10,0000,  but  the  amount  of  compensation  is  only
 Rs.  2,000,  4,000  or  6,000  in  case  of  mine  workers  killed  in  mine  accidents ?  When  Constitution
 has  given  equal  rights  to  all  the  citizens,  then  every  one  should  be  paid  equal  compensation,  be
 he  a  Maharaja  or  a  beggar  in  case  of  total  accident,

 श्री  रवीन्द्र  बर्मा  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  सब  नागरिकों  की  समानता  सम्बन्धी भावना  की

 कदर  करता  सरकार  नामरिकों
 की

 समानता  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  करती  है  ।  का

 wet  कई  बातों  से  सम्बन्धित है  ।  परन्तु  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  की  भावना  को  ध्यान  में  रखा

 जायेगा

 Shri  Harikesh  Bahadur.  Mr.  Speaker,  Sir,  at  the  time  of  Chaslana  mine  accident
 an  appeal  was  broadcast.by  the  then  Mines  Minister  to  the  Scientists  to  extend  their  help  what-
 ever  they  could  do.  (1  hig  behalf  the  Director  of  Institute  of  Technology,  Banaras  Hindu
 University  Dr.  S.  5.  Saliya  went  there  and  factricated  a  pump  and  demonstrated  its  working.
 The  water  would  have  been  pumped  out  in  two  or  three  days,  had  the  pump  been  used.  But  the

 steps  will be  taken to  ह
 officers  there  djd  not  use  the  pump  properly.  Will  the  hon.  Minister  be  pleased  to  state  whether

 ट  velop  that  pump,  because it  can  save  liyes,  in  case  there
 is  any  such

 actident  in  future.

 at
 रवीन्द  वर्सा

 :
 ऐसे  उपकरणों  से  सुरक्षा  में  योगदान  मिलता  है

 ।
 यह  सरकार

 को  उच्च  प्राथमिकता  देगी  ।  उपकरण  दुर्घटनाओं  के  होने  से  पहले  बनाये  |...  बाद  में  नहीं  ।

 श्री  हे ०  18-5-1977  को  एक  ब्रिपक्षीय  gay  हुई  थ्री  ।  माननीय  मंत्री  से

 WHT  चाहता  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र  से  कितने  गर  क्षेत्र  से  कितने  व्यक्तियों  श्रौर

 संघों  से  कितने  व्यद्तियों ते  भाग  लिया  ar  प्रतिनिधियों का  चयन  करने  के  लिए  सरकार

 क्वारा  इया  मानदण्ड  श्रपनायें
 ?

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  प्रश्न  के  उत्तर  मे ंजो  विवरण संभा  पटल  पर  रखा  गया  उसमें

 श्ामंत्रित  व्यवितयों  तथा  उन  संगठनों  श्रथवा  विभागों  की  सुची  दी  गई  है  जो  जो  इस  बैठक  में

 शामिल  हुए  थे
 ।

 माननीय  सदस्य  संख्या  का  हिसाब्र  लगा  सकते  हैं
 ।

 Shri  Mani  Ram  Bagri  :  Chaslana  accident  is  the  most  tragic  accident  in  the  world..
 -When  we  were  in  jails  we  used  to  feel  that  injustice  is  being.  done  to  the,workers.  We  used  to

 say  that  we  would  do  everything  for  the  workers.  Now  I  would  like  to  know  from  the  Hon-
 Minister  whether  the  present  Government  have  taken  any  steps  for  the  welfare  of  the  workers
 and  for  Bringing  to  book  those  responsible  committing  injustice  to  the  workers  ?

 oat  वर्मा  :
 जब न््सनाला दुर्घटना  हुई  उस  समय  मैं  भी

 जेल  में  था  झौर  मेरी.भी  भावनायें

 की  जो
 मा[ननीअ  सदस्य  की  हैं  1..  प्राद्योग  का  wlarazea  हो  श्रौर  उसे  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  इन  प्रतिवेदनों  की  विभिन्न  प्राधिकरणों  जांच  की  जानी

 ४1



 23  1899.  )  अल्प  प्रश्न  सख्या  .

 प्राधिकरण  है--राज्य  दूसरा  श्रम  मंत्रालय  प्रौर  तीसरा  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रालय

 अर्थात्‌  इस्पात  प्रौर  खान  मंत्रालय  |  सब  जगह  प्रतिवेदनों  विच्वार  किया  जा  रहा  है  तथा  उनका

 भ्रघ्ययन किया जा रहा है किया  जा  रहा  है  चसनाला  प्रतिवेदन  में  चार  afirertzat  को  दोषी  ठहराया  गया  है

 इस  क़ो  देखते  हुए  कि  उन  व्यक्तियों  का  .  पता  गया है  जिन  की  लापरवाही  के  कारण

 दुर्घटना  सरकार  यह  विचार  करेगी  कि  श्रम  प्रशासनिक  मंत्रालय  तथा  बिहार

 सरकर  के  स्तर  पर  FAT  कार्यवाही की  जाये  |

 Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav  I  want  to  know  from  the  hon  Minister  whethr  it.  is
 a  fact  that  the‘  post  of  the  Director  General  of  Mines  Safety  remained  vacant  for  many  yeas
 though  there  was  prolonged  correspondence  in  this  regard.  Is  it  also  a  fact  that  Chasnala
 maps  were  not  correct  Is  it  also  a  fact  that  the  then  Labour  Minister  also  wanted  to  conceal
 the  facts  about  Chasnala  accident,  at  the  appointment  of  the  Director  General  of  Mines
 Safety  was  not  made  which  was  the  responsibility  of  the  Labour  Ministry.  I  want  to  know  the
 time  from  which  the  post  of  the  Director  General  of  Mines

 Safety  i is  lying  vacant  and  the  person
 therefor.  Have  the  persons  working in  the  mines  safety  department  been  found

 responsibee  for  this  accident  in  the  report  and  whether  the  report  discloses  that  the  maps  were
 not  correct  ?

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  जांच  प्रतिवेदन  के
 एक

 विशिष्ठ  पहलू
 से  सम्बन्धित

 है  तथा  इसके  लिए  बहुत  लम्बे  उत्तर  की  श्रावश्यकता  होगी  ।  परन्तु  सक्षेप में में  मैं  यह  कह  सकता  हूं

 कि  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  ह  कि  कुछ  कागजात  जो  कि  खानों  का  राष्ट्रोयकरण  करते  समय  उपलब्ध

 किये  जाने  चाहिये  उपलब्ध नहीं  किये  गये  ।  जांच  श्रायोग  द्वारा  प्रयास  करने  के  बाद  मी  वे

 कागजात  प्राप्त  नहीं  हो  पाये  ।  इसलिए  वे  इस  faced  पर  पहुंचे  थे  कि  कुछ  बातें  हुई  जो

 नहीं  होनी  चाहिएं  थी
 ।

 यह  सच  है  कि  गत  तीन  वर्षों  से  खान  सुरक्षा  महानिदेशक  at  पद  तहीं  भरा  गया है  ।

 के  कई  कारण  परन्तु  वर्तमान  सरकार  उसके  लिये  उत्तरदायी  नहीं  है
 |  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य

 को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  भर्ती  सम्बन्धी  नियमों
 को

 श्रन्तिम  रूप  दे  दिया  मया  तथा

 यह  पद  mea  पद  जो  काफी  सयम  से  खाली  पड़े  हैं  निकट  भविष्य  में
 भरे

 जायेंगे
 ।

 a

 अल्प  सुचना  प्रश्न

 SHORT  NOTICE  Q QUESTION

 सरकार  के  SAT  सरियों  को  wat  feat  जाना

 18.  श्री  वसन्त साठ  :

 श्री
 Ro  :

 डा०  हेनरी  श्रास्टिन  :

 क्या  वित्त  लथा  और  ब्रेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  का  बारह  महीने  का  श्रौसत  1977

 में  305  को  पार  कर  गया  था  ;

 यदि  तो
 क्या  सरकार

 ने
 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों

 को
 प्रतिरिक्त  मंहगाई

 भत्ता  देने  का  निर्णय  कर  लिया  है  ate  यदि  तो  इस  मामले  में  निर्णय  कितनी  जल्दी  कर  लिये

 जाने की  सम्भावना  हैं  ;  mic
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 1977  से  लेकर उस  महीने तक  जिसके  अकड़  उपलब्ध  हैं  या  जिसके बारे

 में  mins  संगणित  कर  लिये  गये  श्रौद्योगिक  श्रमिकों  के  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  कितनी
 वृद्ध

 हुई  है
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  र  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम ०  हां  ।

 वतमान  में  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ता  12  महीने  के  सुचकांक॑

 श्रौसत  304  के  संदर्भ  में  मिल  रहा  है  ।  महंगाई  भत्ते  की  अतिरिक्त  किस्त  की  श्रदायगी  के  प्रश्न  पर

 केवल
 तभी

 विचार  किया
 जा

 सकता  है
 जब

 सुचकांक  श्रौसत  में
 304

 से
 ऊपर  8  अ्रंकों की

 की  वृद्धि  हो  जाए

 भ्रथात्‌ जब सुचकांक श्रौसत जब  सुचकांक  श्रौसत  312  पर  पहुंच जाए  |

 प्रौर  मई  1977  के  दौरान  सुचकाँक  310,  312,  313  प्रौर

 318  था  ।  इन  महीनों  के  लिए  सुचकांकों  का  12  महीने  का  प्रौसत  298.  8  301,

 303,  और  305.33  था

 श्री  वसन्त  साठ  :  लगता  है  कि  माननीय  faa  मंत्री  ने  जो  जानकारी  mat  दी  है  उसमें

 कुछ  गड़बड़  है  पिछले  वर्ष  र  में  केन्द्रीय  सरकार  के  शआर  अरन्य  कर्मचारी  12  महीने  के  सूचकांक

 की  श्रौसत  त्राठ  झ्रक  के  ऊपर  जाने  के  कारण  मंहगाई  भत्ते  के  हकदार  गये  थे  अर  क्योंकि

 सुचकांक  की  झ्रौसत  304  ग्र्क  से  नीचे  चली  गई  थी  तो  उनका  मंहगाई  भत्ता  कम  कर  दिया  गया

 पिछले  अक्तूबर  में  उन्हें  प्रघिक  महगाई  भत्ता  दिया  जाना  चाहिए  जब  श्रौसत  सूचकांक  304  से

 ऊपर  चला  गया  था  ग्रापको  श्रगले  दस  महीनों  में  राठ  अंक  अ्रौर  बढ़ने  की  प्रतीक्षा  नहीं  करनी  चाहिए

 थी  ।  अब  चूंकि  maa  सूचकांक  304  से  ऊपर  चला  गया है  तो  कया  अप
 उन्हें

 वह  मंहगाई  भत्ता  देंगे  तो

 उन्हें  पिछले  श्रक्तूबर  में  मिल  रहा  था  ?

 श्री  एच०एम०  GSA:
 मैं ने  मंहगाई  भत्ता  बारह  महीने  के  सूचकांक

 के  ated  के  हिसाब
 से  दिया  जाता  है  ।  जब  श्राठ  HH  बढ़  जा  ते  हैं  या  घट  जाते  हैं  तो  उसके  हिसाब  से  मंहगाई  भत्ता  भी  घट

 जाता  है  या  बढ़  जाता  है  ।  इस  सिद्धान्त  के  पहले  af  ष्  dy  गई  थीं  पहली  किश्त  1

 1973 को  दी  गई  दूसरी  1  1973  को  तीसरी  1  1973

 1974  पांचवीं  1  1974  छठी  1  ग्रप्रल  1974  सातवीं  1  1974  को

 arodt  1  को  शर  नौवीं  1974  को  दी  गई  थी  ।  इस  प्रकार  272  के

 qa  कर्क  की  श्रौसत  के  स्तर  तक  मूल्य  वृद्धि  तक  महंगाई  भत्ता  दिया  गया  ।  उस  समय  तीसरे  वेतन  श्रायोग

 की  सिफारिशों  के  कमंचारियों  के  साथ  बातचीत  की  गई  श्रौर  उस  समय  यह  तय  किया  गया  कि

 मंहगाई  भत्ते
 की  भ्रतिरिक्त किश्तें  दी  जायें  यह  किश्तें  1  अक्तूबर  1974  1  1974  को

 1  1974  1  1975 को  श्रौर  1  1975  को  दी  गई  ।  इस  प्रकार  31:

 के  सूचकांक  की  श्रौसत  की  मूल्य  बृद्धि  के  स्तर  तक  महंगाई  भत्ता  दिया  गया  ।  1  अप्रल  1975  स

 बारह  महीने  के  सुचकांक की  झ्ौसत  320  के  शभ्रंक  को  पार  कर  गई  पांचवीं  अतिरिक्त  किश्त  की

 अदायगी  पर  चर्चा  करते  समय  कमंचारियों  की  शोर  से  कहा  गया  कि  छठी  श्रतिरिक्त  किश्त  भी  1  मई

 1975
 से  दी

 जानी  ।  ( sree

 राज्य  सरकारों  पर  वित्तीय  दबाव  के  कारण  तत्कालीन  सरकार  मंहंगाई  भत्ते  की  छठी  श्रतिरिक्त

 किश्त नहीं  दे  सकी  ।  इस  जनवरी
 1976

 के  arc  12  महीने के  सूचकांक  की  अ्रौसत  320

 के
 झंक

 से  नीचे  चली  गयी  भ्ौर  इस  प्रकार  1-2-1976  क़ो
 मंहगाई  भत्ते  की  छठी  किश्त  देने  का  अधार

 समाप्त हो
 गया  ।  लेकिन  जब  मंहगाई  भत्ते की  छटी  किश्त के  लिये  बारबार मांग  की  गयी  तो  सभा

 क़ो

 12
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 बताया  गया  कि  गिरती  हुई  ae  की  प्रवृत्ति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  छठी  किश्त  की  श्रदायगी  के  प्रश्न पर

 विचार  किया  जायेगा  अर  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  लेने  से  पहले  कर्मचारियों  से  परामर्श

 किया  जायेगा  ।

 नाना  श्प्रल  1976  में  बारह  महीने  का  सुचकांक  312  8H  से  नीचे  चला  गया  त्रौर  1976

 में  304  से  नीचे  चला  गया  प्रौर  इसे  प्रकार  मंहगाई  भत्ते की  पांचवीं  किश्त  जो  मंजूर कर  ली  गयी

 1-5-1976 से  वापस  ली  जानी  चाहिये  ग्रार  दूसरी  किश्त  1  1976  से  वापस

 ली  जानी  चाहिये थी  ।  सलाहकार  तंत्र  से  इस  मामले  पर  चर्चा  करने  के  बाद  सरकार  ने  1

 1976  से  केवल  एक  ही  किश्त  वापस  लेने  का  फसला  किया  |  वापस  लेने  का  श्रादेश

 1976 में  जारी  किया  गया  प्रौर  बाद  में  कर्मचारियों  के  संघों से  प्राप्त  अ्रभ्यावेदनों  को  ध्यान  में

 eg  यह  फैसला  किया  गया  कि  कर्मचारियों को  1  1976  से  मंहगाई भत्ते  की  जो  भ्रतिरिकत

 अदायगी  हो  गयी  है  उसे  वापस  वसूल  न  किया  जाये  ।  यह  उस  समय  ई छु ग्रा  जब  हमारी सरकार  सत्ता

 में  नहीं थी

 1  1976 से  30  1976  TH  जो  श्रतिरिक्त  भ्रदायगी  हो  गई  थी  हमने उसे

 वापस  नहीं  लियां  ।  दो  feat  की  बजाय  1  1976  से  मंहगाई  भत्ते  की  एक  ही  किश्त

 वापस  लेकर  सरकार  ने  कमंचारियों  को  मंहगाई  भत्ते  की  छठी  किश्त  न  दिये  जाने  की  क्षतिपूर्ति  कर  दी  ।

 दो  किश्तों  की  बजाय  एक॑  ही  किश्त  वापस  लेने  का  यह  लाभ  1977  के  प्र्न्त  तक  मिलता  रहा

 जबकि  इस  मास  तक  सूचकांक
 की

 प्रौसत  304  के  अंक  से  नीचे रही  इस  प्रकार  कर्मचारियों  को

 अधिक  लाभ  मिला  ।  1977  के  अन्त  तक  सूचकांक  318  था  त्र  12  महीने के  सूचकांक  की

 श्रौसत  305.33  थी  |
 श्रब  चूं  क्मेंचारियों  को  304

 के  ae  पर  महंगाई  भत्ता  मिल  रहा

 महंगाई  भत्ते  की  झर  किश्त  देने  की
 बात  पर  सुचकांक

 की
 श्रौसत

 8  wa  झर  बढ़ने  पर  विचार

 किया  जा  सकता  अर्थात  महंगाई  भत्ते  की  किश्त  उसी  समय  देय  होगी  जब  सूचकांक  की  श्रौसत

 312  पर  पहुंच  जायेगी  ॥

 श्री  बसन्त  साठ  :  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  महंगाई  भत्ते  जों  304  पर  देय  हो  गया  था  श्रौर उ

 कम  कर  दिया  गया  था  क्योंकि  श्रौसत  304  से  घटकर  297  हो  गई  थी  वापस  दिया  जाना  चाहिए  था

 क्योंकि  भ्रापने  स्वीकार  किया  था  कि  सुचकांक  माचं  श्रौर मई में मई  में  क्रमश  310,  31 2,

 313  भ्रौर  318  हो  गया  था  ।
 जब  यह  देय  था  तो  उन्हें  कयों  नहीं  दिया गया  ?

 श्री  एच०  एम०  पटल
 :  मैं  एक  बार  फिर  बता  दूं  कि  महंगाई  भत्ता  .12  ०७, महीने  सुचकांक की

 प्रौसत  के  दिया  जाता  है  ।

 श्री  बसन्त  साठ  सभा  को  गमराह  कर  रहे

 श्री  Udo  एम०  पटल  :  श्रीमन  यह  भ्रार.प एक  दम  गलत  है  ।  मैं  सभा  को  ग्राह  नहीं  कर

 रहा  हूं  ।
 महंगाई  भत्ता  देने  के  लिये

 12  महीने  के
 ales

 को
 ध्यान

 में
 रखना  धड गोगा  ।  मई  में  सुचंकांक  318

 था  ait  12  Kilt  की  श्रौसत  305.13  थी  ।  इस  .1  मतलय यह  ड्रा  fi  जून  में  12  महीने  की

 glad  305.33  से  श्रधिक होगी  ait  इस  प्रकार  यह  मूत्य  वृद्धि  होती  रही  तो  यह  प्रौसत
 312

 तक

 पहुंच  जायेगी  श्रौर  उस
 समय  श्रगली  किश्त  देय  होगी  |

 श्री  Fo  लकप्पा  :  महंगाई भत्ते  की  किश्त  उस  समय  वापस ली  गई  थी  जब  सूचकांक  312

 श्रबयह  318 हैं  ।
 कीमतें  पिछले  तीन  महीनों  से  बढ़ती  ही  जा  रही  हैं  ग्रापका यह यह  सुचकांक

 बिल्कुल  गलत है  ।  जून
 श्र

 जुलाई  ग्रांकड़े  क्यों  नहीं  दिये
 गये  हमने  महीने  के  आंकड़े भी  मांगे

 13
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 कर्मचारियों की  बह  उचित  मांग  कयों  पूरी  नहीं  कीं
 ?  agra  सुचकांक  तैयार  करने

 के
 तरीके  समीक्षा  करेंगे  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  महंगाई  भत्ता  वेतन  श्रायोग  की  सिफारिशों  के  rare  दिया  जाता  है  |

 तीसरे  वेतन  ait  ने  जिस  वेतन  ढांचे  की  सिफारिश  की  थी  वह  झौद्योगिक  कमंचारियों के  200 के

 भ्ंखिल  भारतीय  उपभोक्ता मूत्य  सुचकांक  स्तर  की  12  महीने की  प्रौसत  से  जोड़ा  गया  ।  वहां  12  महीने

 की  की  स्पष्ट  व्याख्या  की  गई  है  ।  इसी  के  ग्राघार  पर  पिछली  सरकार  काम  कर  रही  थी  शौर

 इसी  पर  हम  चल  रहे

 डा०  हेनरी  क्या  मानीय  मंत्री  के  इस  नथे  सिद्धान्त  की  व्याख्या

 1977 में  सुचकांक  307  फरवरी में  312  भ्रौर  मार्चे  में  यह  313  हो  गया  प्रौर

 इसे  प्रकार  यह  हर  महीनें  बढ़  रहा  हैँ
 ।  इस  परिवर्तनशील  श्रौसत  के  कारण  कमेंचारियों  की  उचित

 मांगे  पूरी  नहीं  हो  पातीं  ।  क्या  यह  सिद्धान्त  उनकी Vt ATATAT TT पर  पानी  फेरने के  लिये  ही  बनाया गया  है  ?

 श्री  एच०  एम०  पटल :  इसमें  व्याख्या  करने  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  12  महीने की  का

 मतलब  है  कि  हर  मह्दीने  श्राप  पिछल  12  मह्दीनों  को  लीजिए  ate  उनकी  श्रौसत  निकाल  मान

 लीजिए  झप  के  महीने  में  प्रौसत  जानना  चाहत  हैं  श्राप  11  महीनों को  लीजिए  ।  मई  का

 महीना  बारहवां  महीना  होगा  ।  wa  ाप  फिछल  12  महीने  की  alae  निकाल  लीजिए  |  पिछल  महीनों

 में  यह  कम थी  यदि  मूल्य  बढ़ते  जायेंगे तो  12.0  महीने  की  श्रौसत  बढ़ती  जायेगी  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  महंगाई  भत्ते र  जीवन  निर्वाह  लागत  के  प्रश्नों  ्रौर  वित्तीय  संकट

 को  ध्यान  में
 रखते  हुए  कया  मंत्री  महोदय  केन्द्रीय  सरकार  के

 कमंचा  रियों
 के  प्रमुख  संघों  से  बातचीत

 आरम्भ  करेंगे  क्योंकि  यह  बातचीत  प्रापाट  स्थिति  के  कारण  स्थगित  कर  दी  गई  थी  ?

 श्री  एख०  एस०  पर ल ह  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा

 शी  एस०  एन०  गोविन्दन  नायर  :  माननीय  मंत्री  के  वक्तव्य  से  स्पष्ट  है  कि  जब  जीवन  निर्वाह

 लागत  सूचकांक  के  कम  होने  की  वजह  से  दो  किश्तें  कम  होनी  थीं  तो  पिछली  सरकार  ने  केवल  एक  ही  किश्त

 कम  की  श्रौर  ्  यह  रियायत  भी  दे  दी  कि  दूसरी  किश्त  वापस  न  ली  जाये  ।  जिस  प्रकार  माननीय  मंत्री

 ने  हिसाग  लगाया  है  उससे  लगता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों को  जो  पिछली  सरकार  ने

 रियायत दी  थी  वह  वापस  ले  ली  गई  है  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  हमने  कोई
 रियायत  वापस  नहीं

 ली  ।
 हम

 तो  तीसरे  वेतन  श्रायोग

 द्वारा  प्रनमो दिर  योजना  के  भ्रनुसार काम  कर  रहे  हैं  कर्मर्चा रियों  के  साथ जो  तय  किया  है  हम

 उस  पर  रहे  हैं

 Smit.  Ahilya  P.  Rangneker  The  Hon.  Minister  is  aware  that  the  price  index  for
 workers  is  fraudulent.  This  question  had  been  raised in  the  Tripartite  Committce.  Will  the
 Government  keep  this  fact  in  mind  while  considering  the  question  of  D.  A.  to
 the  Central  Government  employees ?  When  the  price-index  fell,  Government  had  not  recovered

 made  any  recovery?
 the  D.  A.  that  was  being  paid  to  the  Central  Government  employees.  Has  the  present  Government

 at  एच०  एम०  पटेल  :
 हमने  ७,  कोई  कटौती  नहीं  की  है  ।
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 Shri  Vijay  Kumar  Malhotra:  In  March,  the  Hon’ble  Minister  had  stated  that  one
 instalment  had  become  due  and  one  instalment  had  to  be  reduced,  Government  neither  paid
 the  instalment  that  was  due  nor  reduced  the  instalment.  Thus  the  employees  did  not  lose  any-
 thing.  As  such,  the  question  of  second  instalment  does  not  arise  because  the  two  instalments
 that  were  to  be  recovered,  it  was  decided  to  withdraw.  the  one  and  not  to  withdraw.  the  other.
 Now  the  price  index  has  gone  up  and  therefore,  one  instalment  has  become  due.  There  should
 not  be  any  objection  in  paying  the  instalment  that  has  become  due  consequent  upon  the

 rise  in  the  price-index.

 श्री  एच०  एस०  पटेल  :
 है  ।  जब  सूचकांक  304  से  बढ़कर  312  हो  जायेगा

 तब  यह  देय  हो  जायेगी  |

 श्री  वसन्त  साठे  :  297  के  श्रंक  पर  महंगाई  भत्ता  कम  कर  गया  था  यह

 8  अ्रंक  बढ़  गया है  इसलिए  एक  किश्त  दी  जानी  चाहिये  (eraaqrt)  |

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  The  caleulation  of  the  index  is  very  complicated.  There
 is  a  great  deal  of  dissatisfaction  amongst  Government  employees.  As  the  prices  are  going  up,
 the  Government  servants  are  becoming  poorer  day  by  day.  Has  the  Hon’ble  Minister  r  at  ceived
 any  represéntation  from  the  Government  employees  and  ifso,  will  he  furnish  full  details
 thereof,  and  specify  the  policy  of  the  Government  in  regard  thereto  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  कर्मचारियों के  साथ  बैठकें  नियमित  रूप  से  होती  रहती  कर्मचारी

 जो  कहते  हैं  भोर  हमारी  चर्चा  के  जो  परिणाम  हुए  हैं  उनका  विवरण  मैं  प्रवश्य  दे  द्ग
 |

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  क्या  उन्हें  क्मचा  रियों  से  कोई  श्रश्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ?  यदि

 तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?  सरकार की  इस  बार  में  क्या  नीति  है  ?  !

 एच०  एम०  पटेल
 :  मुझे  कमंचारियों  से  कोई  ho’ AWTae4y  नहीं  मिला है  ।  लेकिन

 कर्मचारियों  के  साथ  हमारी  बेठकें हुई हैं हुई  हैं  ।

 श्री  बयालार  रवि  :
 माननीय  मंत्री  ने  कहा है  कि  जब quate  297  से  नींचे  चला  गया तो

 पिछली  सरकर  ने  दो  किश्तें  कम  कीं  a  उनकी  सरकार  ने  एक  ही  किश्त  कम  की  है  ।  श्रब  सूचकांक

 304  पर  पहुंच  गया  है  इसलिए  कर्मचारी  एक  ate  किश्त  के  हकदार हो  गये  हैं  ।

 श्रीएच०  एस०  पटेल  :  जब  सुचकांक  320  पर  पहुंच  गया  तो  कमं  चारी  एक  किश्त  के  हकदार

 हो  गये  थे  लकिन  सरकार  ने  कहा  कि  श्राथिक  कठिनाई  के  कारण  ag  किश्त  नहीं  देगी  जब  कर्मचारियों

 के  साथ  चर्चा  चल  रही  थी  तो  कोमतें  गिरने  लगीं  श्रौर  जब  312  पर  श्रा गया  तो  एक  किश्त

 कर्म हो  312 से
 304

 पर  गया  तो  दूसरी  किश्त  कम  हो  गई  ज्योंही  सुचकांक

 304  से  बढ़कर
 312  हो  जायेगा  तो

 वे  एक  ae
 किश्त  के  हकदार हो  यदि  यह  कम  ्र  तो

 महंगाई  भत्ता  भी  कम  हो  जायेगा  |

 य

 प्रदनों  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 जन  faaat  की

 467.0  श्री  डी०  Sto  देसाई  :  क्या  संसदीय  कार्य  we  श्रम  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रौद्योगिक  असन्तोष  के  कारण  1977  से  तक  kd say  हुए  जन  दिवसों  की

 संख्या  पूर्ववर्ती  तीन  वर्षों  की  इसी  श्रवधि  के  जन  दिवसों  की  संख्या  की  तुलना  में  कहीं  अधिक  है  |

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ;

 श्रौर
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 "Written  Answers
 Asadha  23,  1899  (Saka)

 Te

 _(t)
 क्या

 ste ire
 असन्तोष  की  इस  बाढ़  को  रोकने  के  लिए  कोई  उपाय

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री
 रवीन्द्र .:  (#)  .  से  (71)

 अशान्तिके  कारेंग  नष्ट  हुए  श्रम  दिनों  कीं  संख्या
 के  बारे  में  पूर्ण  रिपोर्ट  श्रभी  कई  राज्य

 सरकारों  से  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ;  जब  तक  ये  रिपोर्टे  प्राप्त  नहीं  हो  जाती  तक  घिसी  fHUpy ष  पर  पहुंच

 पाना  सम्भव  नही ंहै
 ।  सरकार  स्थिति  पर  नजर  रखे  हुए  है  श्रौरर  जहां  कहीं  भ्र1 व यक  होता है

 विवादों

 को  सुलझाने  के  उद्देश्य  से  हस्तक्षेप  कर  रही है  ।  सरकार  श्रौद्योगिक  संबंधों  से  संबंधि  त  कानून  परिवर्तन

 करने  के  बारे  में  भी  विचार  कर  रही  है  श्र  इस  प्रयोजन  के  लिए  वह  शीघ्र  ही  एक  ल्रिपक्षीय  समिति

 गठित  कर  रही  जो  ग्रपनी  रिपोर्ट  दो  माह  में  देगी  ।  इस  समिति  की  रिपोर्ट  के  arene  पर  सरकार  इस
 विषय  पर  श्रावश्यक  कानून  बना  सकेगी  ।

 Post  Offices  in  the  Country

 *470.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state

 (a)  the  number  of  new  post  offices  opened  in  the  country  during  the  last  three  years  and
 the  number  of  post  offices  proposed  to  be  opened  during  the  next  year  ;

 an  त
 (b)  the  number  of  villages  in  India  where  it  takes  mail  more  than  three  days  to  reach  |

 (८)  the  scheme  of  Government  to  ensure  timely.  delivery  of  dak  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  Brij  Lal  Verma)  :  (a)  4,545  post  offices
 ‘were  opened  during  the  three  years  from  April,  1974.  to  March,  1977.  During  the  current
 financial  year,  it  is  proposed  to  open  3,100  new  post  offices.

 (b)  and  (c).  In  about  11,000  villages  mail  is  delivered  bi-weekly  or  at  longer  intervals.
 About  15,700  villages  get  mails  tri-weekly.  The  remaining  villages  are  covered  by  the  daily
 delivery  scheme.

 It  is  expected  that  the  daily  delivery  scheme  will  be  extended  to  almost  all  the  villages  by
 the  end  of  this  financial  year.

 मजूरी  उत्पादकता  ढांचा

 *  471.  श्री  डी०  बी०  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  व्ताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  अ्रधिकांश  भ्र  क।र  यह  मटर स्  कर
 ते

 कि  फेक्टर  मजदूरों
 को  समयोपरि  भत्ता  देने  की  iN TTT  प्रोत्साहन  ब.नस  देना  बेहतर  है  त्र  Sas.  यह  भी  राय  है  कि  अधिक

 भूगतान  शक्ति  श्र  पूंजी  दोनों  के  उचित  उपयोग  में  रुकादट है  ;  त्रोर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  मजूरी  उत्पादकता  ढांचे  पर  पूरी  तरह  से  पुर्नावचार  करने  को

 कहा  है
 ?

 Sort संसदीय  काय  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  सरकार  को  इस  बारे में  कोई

 कारी  नहीं  है  ।

 )  प्रश्न नहीं  उठता
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 फ़ांस  ह्वारा  adsezia  को  परमाणु  पुनम  संयंत्र  (  रिप्रोसेसिंग  को  बिफर

 श्री  रामानन्द  तिवारी  :

 श्री  जी०  Ao  कृष्णन  :

 क्या  विदेश  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  फ्रांस  हारा  पाकिस्तान  को  परमाणु
 पुनर्परिष्करण

 संयंत्र

 की  बिक्री  के  बारे  में  स्थानीय  ईनिक  में  प्रकाशित  समाचार  देखा  है  ;  AS

 यि  तो  इप  बारे  पर  की  कता  प्रतिक्रिया है
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई  ):  ष्

 भारत  सरकार  ने  नाभिकीय  ऊर्जा  का  उपयोग  शांतिपूर्ण  उद्देश्यों  के  लिए  किए  जाते

 का  हमेशा  समर्थन  किय  है  श्रौर  नाभिकीय  ग्रत्त्र  बनाने  के  लिए  इसके  प्रयोग  का  सदा  विरोध  किया  है  ।

 श्रम  रोका
 से  स्वास्थ्य  विकास  के  लिए  सहायता

 *  473.  श्री  WaAsAle  मेहता  :  क्या  स्वास्थ्य  AT  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगेकि  :

 क्या  स्वास्थ्य  के  बारे  में  भारत  को  सहयोग  तौर  सहायता  देने  के  लिये  भारत  Be

 में  कोई  करदार  हुप्रा है  प्रथ  वा  सहमति  हुई  है  ;

 यदि  तो  स्वास्थ्य  विक्रास  के  बारे  में  श्रमरीकी  सरकार  को  किस  प्रकार  की

 सहायता  देगी  ;

 क्या  सरकार  ने  देश  के  सभी  महत्वपूर्ण  अस्पतालों  में  रोगियों  का  निश्शुल्क  इलाज  करने  का च्

 fata  किया  है  जैव  पड़ने  किया  जाता  था  ;  श्रौर

 क्या  इस  समय  सभी  बड़े  ग्रह्पतालों  में  इलाज  के  लिये  रोगियों  को  स्वयं  श्रौषघियां

 लानी  पड़ती  हैं  ?

 स्वास्थ्य  MNT  परिवार  कश्याण  मंत्री  राज  :  जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 सरकार  दारा  AAT  ज  रहे  म्रत्पतालों  में  मुक्त  इलाज  करने की  प्रथा  में  कोई  परिवर्तन

 नहीं  gare  |

 जी  नहीं  ।  दवाइयां  यदि  म्रश्पतालों  में  हों  तो  रोगियों  को  मुफ्त  ही  दी  जाती हैं

 जले  हुए  व्यक्तियों  को  पूतिदोष  रोग

 474.  श्री  बसु
 :  क्या  स्वास्थ्य  शर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 :

 क्या  नई  दिल्ली  में  हात  में  हुई  एक  गोष्ठी  में  यह  बताया  गया  था  कि  नगरों  के  DCTaTaAy

 कपयों  कोपतिडोव  रोग  2.0 2.0
 में

 जले  हुए  ब्य
 eri

 में
 a प उ  Atal  NO  Ql  गया ;
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 >>:  ान  नल  लाव ee  ए  oo  ee

 Vie)  te  wy  iret  गमा आ  एक्र  अन्य  मैं  "202  बच्चों  में Py थे  ५0

 गेगाए  हुए ;  श्रौर

 यदि  हां,तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या हैं
 तथा  इस  पर  सरकार  की  बया  प्रति  क्रिया है

 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  (ait  राज  जी  हां  1  भारतीय

 ्रा्युविज्ञान  aaa  परिषद्‌  के  मुख्यालय  में  31  माच  197.7  को  हुई  ग्रस्पताली  संक्रमण  संबंधी

 गोष्ठी  में  प्रस्तुत  किए  गए  एक  लेखें  में  यह  बतलाया  गया  था  कि  इषविन  भ्रस्पताल
 ,  नई  के  दुग्ध

 एकक  में  63  जले  हुए  व्यक्तियों में
 से  57  व्यक्तियों  के  घावों में  पुतिता हो  गई

 |

 भारत  सरकार  ने  अस्पताल  में  संक्रमण  कितना  HAT  हम्ना है  उसका  पता  लगाने  के  लिए

 हराई  से  श्रध्ययन  करने  शौर  इसके  नियंत्रण  के  उपाय  सुझाने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  इस

 समिति  ने  कुछ  सिफारिशें  की  हू  जिनमें  ये  भी  शामिल  हैं
 :  (  1)  भ्रस्पताल  संक्रमण  समिति  का  बनाना

 (2)  एक  सेन्ट्रल  स्टाराइल  केन्द्रीय  विसंक्रमण  सामग्री  पूति  की  स्थापना  करना  श्रौर  अझ्रनुमोदित

 तकनीकों  को  प्रारम्भ  श्रौर  (  3)  जले  हुए  व्यक्तियों  जे  से  अधिक  सक्रमित  रोगियों  की  देख  रेख  करने

 के  लिए  श्रस्पताल  के  कार्मिकों  को  प्रशिक्षित  करना  |

 परमाणु  विज्ञान  र  प्रौद्योगिकी  के  शांतियुण  उपयोग  में  भारत

 alt  के  बीच  सहयोग

 *475.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  क्या  विदेश  मंत्री  य  ने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  त्रौर  कनाडा  परमाणु  विज्ञान  अ्रोर  fray  शान्तिपूर्ण

 उपयोग  में  सहयोग  करने  पर  सहमत  हो  गये  ह  ;  त्रौर

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  ब्यौरा  क्या है
 ?

 प्रधान  क श््ली  सोरारजी  देसाई  )  :  ate  सहयोग  पुनः  प्रारम्भ  करने

 के  लिए  भारत  श्रौर  कनाडा  के  बीच  कोई  श्रौपचारिक  करार  सम्पन्न  नहीं  eats  ।  लेकिन  जूस  में  लंदन

 में  राष्ट  मंड  लीय  सम्मेलन  के  समय  भारत  श्रौर  कनाडा  के  प्रधान  मन्रियों  के  बीच  जो  बातचीत  हुई  थी

 उसमें  उन्होने  उन  समस्याश्रों  पर  भी  विचार  किया  था  जो  इस  क्षेत्र  में  दोनों  देशों  क  बीच  सहयोग  में  बाधक

 बन  गई  थीं  ्रौर  इस  बात  पर  सहमत  हुए  थे  कि  श्रपनी-ग्रपनी  राष्टीय  तीतियों  की  रूपरेखा  के  दायर  में

 रहते  हुए  ऐसे  प्रयत्न  करने  चाहिएं  जिससे  कि  ऊर्जा  के  प्रयोग  के  क्षेत्र  में  परस्पर

 लाभदायक  सहयोग  पूत  स्थापित  हो  सके  |

 खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  का  पुनर्गठन

 76.  श्री  शिव  सम्पति  राम  कया  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  य  बताने  कं  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  के  पुनगंठन  के  प्रश्न  पर  faatz  कर  रही है  ;

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  बया  हैं  प्रौर  इसे  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की

 सम्भावना  ् |
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 (1),  ख़ान  सुरक्षा  में  सीनियर

 sree

 स्तशः्के  पदों  संख्या  farcry

 है  तथा  दोनों  स्तरों के  कितने  पद  रिक्त  पड़े
 तथा  कब  से  रिक्त  पड़े

 ;  और

 (7)  उन्हें
 भरने

 के  लियें  क्या
 कदम

 उठाये  जा  रहे

 कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  )  श्र  खान

 सुरक्षा  महानिदेशालय  पुनर्गठित  करने  के  लिए  एक  स्कीम  को  स्वीकृति  दे  दी  इस  स्कीम  के

 ania  निदेशालय में  महानिदेशक  के  श्रधीन  तीन  स्तर  के  झधिकारी  sata

 निदेशक  ate  उपनिदेशक  होंगे  ।  ७ सकत  निदेशक  का  स्तर  समाग्त  कर  दिया  जाएगा  |  सहायक  खान

 सुरक्षा  निदेशक  के  पदों  की  संख्या  20  से  घटाकर  14  कर  दी  जाएगी  |  उपखान  सुरक्षा  महानिदेशक  के

 पद  1  से  बढ़ाकर  5  कर  दिए  जाएगे  श्रौर  खान
 सुरक्षा

 निदेशक के  पद  9  से  बढ़ाकर  26  कर  दिए  1

 उपखान  सरका  निदेशक
 के

 ग्रेड  में  जिनके  पद  80  से  बढ़ाकर  88  कर  दिए  जाएंगे  सेलेक्शन  ग्रेड

 के  18  पद  सम्मिलित  है  )  सेलेक्शन  as  श्रारम्भ  किया  जाएगा  ।  स्कीम  को  शीघ्र  ही  कार्यान्वित  करने

 के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 atc  ग्रचबत्ध  में  स्थिति  का  ब्यौरा  दिया  गया है  ।

 faaztay

 पन ठन  प्रस्तावों  के  अन्तगत  संवर्गों  में  खान  सुरक्षा
 महानिदे  दालय  में  पदों  की  स्थिति

 ह  ee अ  क  य  ि  1  य

 पद  का  नाम  वतमान  स्वीकृत  fraq  पद  तारीख  अब  से  टिप्पणियां

 सज  पद  की  की

 सं०  संख्या  रिक्त है  /  है
 ह  ns

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

 1.  खान  सुरक्षा  1*  26-8-1974  *TTCTAl  रूप से

 महानिदेशक  76  (WITTE  से  ग्रास्थगित

 है  ।  पुनः  प्रवतन पर  भर  ली

 जाएगी  |

 2.  उपखान  सुरक्षा  1**  कुछ  नहीं  अस्थायी  रूप  से

 महानिदेशक  fat  रखे  गए  खान  सुरक्षा

 महानिदेशक के  पंद  के  बदले

 निर्मित

 3.  खान  सुरक्षा

 निदेशक

 खनन  9  कुछ  नहीं

 सवा
 (a)  वियत

 यांत्रिक

 4.  शक सय क्त  खान  निदेशक

 = खंनन  26  कुछ  नहीं
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 (1) '
 (2)  (3)  द  (5)  \  ी

 +

 coat विद्यत  2  कुछ  wet

 1  fat  mes यांत्रिक

 5.  उपखान  सुरक्षा  अ्रनुसुचित

 निदेशक  61  15  (1)  30-4-7 1  जनजाति  का  उम्मीदवार

 खतने  उपलब्ध  न  होने  के  कारण

 fats  ।  इस

 लोक  सेवा  झ्रायोग  द्वारा

 qa:  विज्ञापित  किया  गयां

 ov

 28-10-75 (2  है

 (3  1-5-76

 |
 (4)

 से
 (9)  10-5-76

 (10)  (11)  24-7-76  संघ  लोक  से  वा  झ्रायोग  द्वारा

 (12)  (13 13)  26-7-76  पद  विज्ञापित  किए  गए  हैं  ॥

 (14)  27-1  2-76
 |

 (15)  7-2-77  J

 14 विद्युत  3  (1)  10-  5-77  अ्रनुसूचित  अनुसूचित

 जनजाति  का  उम्मीदवार

 उपलब्ध  न  होने  के  कारण

 पद  रिक्त  है  |  ae  लोक

 सेवा  श्रायोग  को  भरती

 करने  के  faa  wattle

 किया जा  रहा  है  ।

 संघ  लोक  सेवा  श्ायोग  द्वारा (2)  10-5-76

 (3  24-7-76  सिफ  रिश  किए  गए  उम्मीद

 वारों  ai  faafad  प्रस्तावा

 भेज  दिए  गए  हैं  ।

 यांत्रि व  3  (1)  15-9-75  संघ  लो  आयोग

 ने  उम्मीदवार का

 नामां  न  या  है  मामले

 में  पे तही  की  जा  रही

 (2)  1-3-76  संघ  लो  स  आयोग  सं

 (3)  10-576  भर्ती  कने  क  लिए  अनरोध

 किया उा  रहा  है  ।

 ne an
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 ह गाए

 भारतीय  सांस्कृतिक सम्बन्ध  परिवंद

 477.  डा०  कण  सिह  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  भारतीय  संस्कृति  के  माध्यम  से  विश्व  भर  में  सद्भावना प्रौर  मित्रता  के  प्रचार
 के

 लिये  भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद्‌  को प्रमुख  साधन
 बनाने का  प्रताव  है  ;

 शौर

 यदि  हॉ  तो  तत्सबन्धी ब्यौरा  कया  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई  )  जी  वास्तव  में  भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध

 पारषद  का  यह  एक  मख्य  उद्देश्य है  ।

 1970  में  भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  का  हस्तान्तरण  विदेश  मत्रालय  में  हो  जाने
 x

 समय  से  इसका  प्रयास  यही  रहा  है  कि  वह  विश्व  कें  aa  देशों  में  अ्रपनी  संस्कृति  श्रौर
 स्दुभावना

 के  प्रति  समझ-अझ  बढ़ाने  का  एक  साधन  बने  हाल  ही  में  श्री  wale मेहता  की  श्रध्यक्षता  में  एक

 मूल्यांकन  समिति  का  गठन  किया  गया  है  जिसका  उदेश्य  दूसरे  देशों  के  साथ  हमारे  सॉस्कृतिक  सम्बन्धों

 का  सामान्यरुप  से  ate  भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद ्  के  क्षेत्र  तौर  कार्यों  का  विशेष  रूप  से

 पुनरावलोकन  भ्रौर  मुल्यांकन  करना  हैं  |

 BAA  भविष्य  निधि  की  ब्याज  की  दर

 *  478.  att  बवन्त  क्या  संसदौय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  कमचारियों  की  भविष्य  निधि  की  राशि  पर  ब्याज

 की  दर  में  वद्धि  करने का  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य कया  है  ?

 data  काय  तवा  श्रम  मंत्री  रवोन्द्र  व  wy
 अता \  +  (a)  ौर  सरकार  ने

 aq  1977-78 के  लिए  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना के  अन्तगंत  दी  जाने  बाली  ब्याज  की  दर

 को  7.  5  0।  प्रतिशत  बढ़ाकर  8  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  कर  दिया है  |

 दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  श्रीोब  TTeta  में  ध्रायवे  दिक  AIT

 होम्योपथी  की  सुविधाएं

 क्या  स्वास्थ्य  WIT  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  कीं 479.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रायुर्वेदिक  तथा  होम्योपथिक  चिकित्सापदूधतियों  के  लिये  भारी  मांग  को  देखते

 हुए  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  के  प्रत्बेक ऐ  से  Tryaraa A Sat में  जहां
 उक्त

 सुविधा  उपलब्ध  नहीं  उक्त  सुविधा  उपलब्ध  कराने
 aT es

 ;  AIX

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा क्या  है
 ?
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 स्वास्थ्य  site  परिवार  अनी  सज़  :  श्रौर  इस  समय

 दिल्‍ली  में  6  ग्रायुवेंदिक  ate  4  होम्योपेथिक  HISATAT  काम  कर  रहे  है  ।  देशी  चिकित्सा  पद्धतियों  को

 जिनमें  होम्योपैथी  भी  सम्मिलित  बढ़ावा  देना  सरफारें  का  उदेश्य  यद्यपि  दिल्‍ली  के  सभी

 में  केन्द्रीय  सरकार  के  लाभाधथियों  को  श्रायुवेंदिक  ate  होम्योपैथिक  पद्धतियों

 की  सुविधाधाएं  सुलभ  कराने  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  किस्त  इन  पदथियों  के  श्रौर  श्रधिक

 श्रौषधालय  खोलने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  हग्रौर  इन्हें  खोलने  के  लिए  ग्रावश्यक  सुविधाएं  उपलब्ध

 ो  ते  ही  श 2 ह गैर  ग्रौषघालय  खोल  दिये  जायेंगे  |

 Use  of  Indian  Dresses  in  Indian  Missions

 Shri  Meetha  Lal  Patel
 to  state

 t*480.  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased

 (a)  whether  the  Indian  Embassies  abroad  do  not  appear  to  show  any  interest  in  their
 national  language  and  swadeshi  dress ;

 (b)  if  so,  whether  he  got  a  glimpse  of  it  during  his  recent  visit  to  foreign  countries  ;  and

 Cc)  if  so,  whether  Government  have  issued  some  directions  in  reagard  to  use  of  Indian
 dresses  and  other  materials  by  Indians  living  abroad  and  Indian  employees  in  Indian  Embassies?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai)  (a)  and  (b)  No,  Sir  it  is  not
 correct  to  state  that  Indian  Embassies  abroad  do  not  show  much  interest

 (c  There  are  specific  instructions  to  Indian  Officers  in  Missions  abroad  that  they  should
 wear  only  Indian  dress  as  prescribed,  for  formal  and  ceremonial  occasions  On  less  formal
 occasions  they  are  encouraged  to  wear  and  trousers.  For  other  occasions  and
 normal  wear  no  dress  is  prescribed  as  in  India  It  may,  however,  be  stated  that  Indian  dress
 is  being  voluntarily  used  on  an  incréasing  scale.

 रात्रि  हवाई  डाक  सेवा

 श्री  एम ०  राम  गोपाल  tg  :
 क्या  पंचर  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  रात्रि  हवाई  डाक  सेवा  पुन  अ्ारभ  करने पर  विचार  कर  रही है  ;  त्रौर

 यंदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है
 ?

 संचार  मंत्री  (aft  बृजलाल  वर्मा )  wie  इडियन  एयर  लाइंस

 कारपोरेशन  के  परामश  से  इस  मसले  पर  विचार  किया  जा  रह  है  ।

 टलीफोन  are  के  लिए  इलेक्ट्रोनिक  उपकरण .

 *482.  श्री  वी०  UHo  सुधीरन

 श्री  AATATT  रवि

 क्या  संचार  मंत्री यट ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टेलीफोन  ez
 के

 लिये  बड़े  इलक्ट्रोनिक  उपकरण  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  कोई

 प्रस्ताव  किया  था  ;

 (a)  यदि  हाँ 1.0  तो  ब्यौरा  क्या  है  ;  अर

 (77)  पाया  टी
 ०

 झाई  ०,  पालघाट में  इलैक्ट्रोनिक  उपकरणों  के  उत्पादन  के  विकास
 श्योर  विस्तार  का  एक  अ्रग  होगा  ?
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 )  oe
 et  oe  न्म्म््ग  a  cai  ल  पा  काज

 संचार  बजलाल  aat)*:
 ्  feed

 (@)  श्रौर  पेदाः  न्हीं

 आद्योगिक  सम्बन्ध  fara

 *483.  श्री  सी०  Ho  चन्द्रप्पन  क्या  पंसदी थ  काय  तथा  श्रस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  एक  नया  श्ौद्योगिक  सम्बन्ध  विधेयक  शीघ्र  ही  लाने  का  निर्णय  किया है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  है

 इस  समय  देश  में  सगठित  तथा  श्रसगठित  श्रमिकों  की  पृथक-पुथक  कुल  संख्या  कितनी

 है  ;  श्रौर

 a  नये  श्रौद्योगिक  सम्बन्ध  विधेयक  के  orate  कहा  तक  श्रायेंगे  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  (ait  cater  (  )  भ्रौगर  सरकार ने  व्यापक

 योगिक  सबंध  कानन  से  सबंधित  सभी  समस्या  का  गहराई  से  भ्रध्ययन  करने  हेत  faqeta  समिति

 का  गठन  करने  का  निर्णय  किया है  ।  अब  यह  समिति  प्रस्तावित  कानन  के  ढांचे  की  सिफारिश  करेंगी  ।

 1971  को  जनगणना
 के

 HAM,  कुल  1804 लाख  श्रमिकों  में  लगभग  200

 लाख  श्रमिक:संगठित  क्षेत्र  में  श्रौर  बाकी  के  श्रमिक  wanted  क्षेत्र  में  थे  |

 यह  भाग  ate  के  उत्तर में  निर्दिष्ट  समिति  की  सिफारिश पर  श् पि सभर  करेगी  |

 बोकारो  में  स्ट्रेंथ  लो  wey  स्टील | ह

 *484.  श्री  कके०  लकप्पा  :  क्या  इस्पात  WIT  खान  we  यह-बताने  की  कपा  करेंगे कि

 बोकारों  में  हाई  ea  लौ  अलाय  स्टील  का  वाणिज्यक  पैमाने  पर  निर्माण  क्रिया

 जायेगा  ;

 (a)  यदि  तो  क्यो  इससे  विदेशी  मुद्र
 की

 बचत  होगी  ;  झ्ौर

 यदि  तो  तःसंबधी  ब्यौरा  कया  है

 इस्पात  MTC  खान  मंत्री  बजू
 :  जी  हां  1

 जी  हां  ॥ਂ

 उत्पादन  में  स्थिरता  a  जाने के  पपर चात  प्रति  4,.000  टन  am  हाईस्ट्रेंथ

 लो  प्रलाय  स्टील  का  करने  की  स्थिति  में  हो  जाएगा  स्टेंथ  लो

 स्टील  का  श्रायातित  मूल्य  4,000  रुपए  प्रति  टन  है  ।
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 इस्पात  उत्पादन

 3462.  oft  धमंबौर  :  कया  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 देश में  वित्तीय  ag  1977-78  की  पहली  तिमाही में  इस्पात  का  कुल  कितना

 उत्पादन  zat  at  वष  1976-77 में  इसी  अझत्धि  में  कितना  उत्पादन  ग्रा  था

 (a)  gra  उत्पादन  में  वृद्धि  waar  कमी
 के  करण

 frat F के  लिये  कुल  कितनी  महत्र  उपलब्ध  थी  ?

 इत्यात  WT  खान  मंत्री  बीजू  :  1977  की  तिमाही

 में  सधी
 Ta  gra  कारखानों  का  इस्पात  पिण्ड  का  कुल  उत्पादन  20,  36  लाख

 टन  था

 जत्रकि  वर  1976-77  की  इसी  तिमाही में  उत्पादन  18.  97  लाख टन  था  भ्र्थात कि

 टन  (8.  4  की  वृद्धि

 (a)  उसादन में यह यह  वद्ध  बोकारो  cca  कारखाने के  aharH  उत्पादन  होने  तथा

 अत्यय  कारआअतों
 के

 ककरण में में  सुधार  होत ेके  फनव्वहूप  हुई  |

 (7)  1977  की  तिमी में
 विक्रेय  इस्पात  का  कुल  उत्पादन  16.81

 लाख  टन

 देश  में  सान्यताप्रा'त  fafecat  कालेज

 3463.  थ्रो  रामजी  लाल  सुमन  :  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 को  कुषा  करेंगे  कि  देश में  सरकारी  मान्यता  प्राप्त  चिकित्सा  कालेजों  की  संख्या  कितनी  है  तथा

 वे  fet  कहां  पर  हैं  ?

 TIT EsT  ग्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  :  यद्यपि  एम०  बी
 ०

 बी०  एस०

 के  fa area tt  को  शिक्षा देने  वाले  कालेजों  की कुत्  संख्या  106  तथापि इस  समय  ऐसे  मेडिकल

 कालेजों  की  संछ्या  94
 है  जिन्हें  एम०

 बी०  बी२  एस०  की
 डिग्री  देने  के

 लिये
 भारतीय  चिकित्सा

 परित्रद  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  इन  94  मेडिकल  कालेजों  की  सुची  संलग्न है  ।

 [tearatT  में  रवा  wary  देखिपरे  संख्या  एनज+  ठो  697/77]

 महाराष्ट्र  के  डाक-तार  कर्नवारियों  की  afaata

 सेवा  निवृत्ति

 3464.  श्री  पुण्ड लोक  हरि  दानवे  :  क्या  संवार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 श्रापात  स्थिति के  दौरान  महाराष्ट्र  राज्य के  डाक-तार  विभाग  के  कितने  कर्मचारियों

 को  arr  पूज  होते के  लिये  कहा  गया  ;

 क्या  प्रतिशोधा भाव  के

 सेवानिवूत्ति  का  शिकार  होना  पड़ा  ;  wk
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 लिखित  उत्तर oe

 (7)  ear  सरकार  का  विचार ऐसे  मामलों  की  जांच  करने  rz  न्याय  करनें  का  हैं  ?

 संचार  मंत्री  बृजलाल  1e  (®)  आपात  स्थिति की  अवधि में  महाराष्ट्र के

 दूर  संचार  सकिलों  शौर  टेलीकफोन  में  118  कमेंचारियों
 को  समय  से  पू्वं.सेवा  निवृत्त

 किया  गया  था  |

 नियमों  में  निर्धारित  प्रक्रिया  का  पालन  करने के  बाद  ay  समय

 से  पूव  सेवानिवृत्त  करने के  wean  दिये  गये  थे  ।  सम्बन्धित  व्यक्तियों  से  जबर  कभी  श्रभ्यावेदनਂ

 प्राप्त  होते  उन  पर  डाक-तार  महानिदेशालथ  को  पुनरीक्षण  समिति  उनके  गणावगण  के  श्राधार

 पर  विचार  करती  है  ।

 उड़ीसा  में  डाक  तथा  दूरसंचार  सुविधा  को  प्राथमिकता

 3465.  श्री  गिरिधर  गोमसांगो

 क्या  सवार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1976-77 में  में  डाक  श्रौर  दूरसंचार  दृष्टि से  पिछड़े  कितने  जिलों

 में  डाक  श्रौर  दूर  संचार  की  बेहतर  व्यवस्था  करने वे  लय  प्राथमिकता  दी  गई  है

 उड़ीसा  सर्किल का  ad  1977-78 में  क्रियान्वित  के  लिये  प्रस्तावित  कार्यक्रम

 क्या  है  ;  और

 उक्त  जिलों
 में

 संचार  व्यवस्था  करने
 में  विलंब के  क्या  कारण हैं  ?

 संचार  मंत्री  बजलाल  व

 ro पोस्टल  (1)  सात  परे  जिने  AUN  जलों के  कुछ  भाग

 दुरसंचार  :  (i1)  ना  ge  जिले  शौर  एक  जिले  के  कुछ  भाग

 डाक  उड़ीसा  सकिल ने  1977-78 के  लिये  जो  कार्यक्रम  प्रस्तावित  किये  हैं  उनके

 ब्यौरे  इस  प्रकार  a

 (i)  देहाती  इलकों  में  डाकघर  जिनमें  साइकिल  पर  40  चलते  फिरते

 डाकघर  भी  शामिल हैं  ।

 (ii)  शहरी  इलकों  में  डाकघर  खोलना  :--25

 wafer  गांवों में  काउन्टर  सुविधायें  देने  के  लिये  मौजूदा  विभागेतर  शाखा

 डाकघरों  को  चलते  फिरते  विभागितर शाखा  डाकघरों  में  बदलना  :--455

 (iv)  श्रतिरिक्त  लेटर  बक्स  लगाना

 (v)  श्रतिरिक्त  गांवों
 में  दै  निक

 डाक  वितरण  को  सुविधायें  देना  :--1000

 दुरसंचार  (४1)  70  लम्बी  दूरी  के
 पी०  स०  श्रो०  म्रौर  70  संयुवत  डाक-तार

 त  पिछड़े  जिलो ंमें  डाक  श्रौर  दूर  संचार  सुविधाशं  का  विस्तार  करने  के

 प्रस्तावों  को
 प्राथमिकता

 के  पर  जांच  जाती है  are  निर्धारित  मानदंडों
 के

 अनुसार

 उनकी  मंजूरी  दी  जती
 है

 किसी  प्रकार  के  विलम्ब  का  wet  ही  नहीं  उठता
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 a  a

 july:  14;
 1977

 में  रत्नगिरिः  डाक-तार  के  लिए

 इमारत  का  निर्माण

 3466,  श्री  बापू  साहिब  परूलेकर  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  महाराष्ट्र  पोस्टल  सकल में
 रत्नगिरी  में  वर्तमान  मुख्य

 डाकघर  को  इमारत  का  निर्माण  लगभग  60  वष  पुर्व  किया  गया

 यदि  तो  क्या  डाक  विभाग
 ने

 20  ad  पूर्व  नगर
 के  बीचोंबीच  डाकघर

 को

 इमारत  के  लिये  एक  प्लाट  प्राप्त  किया  था  भ्रौर  इमारत  के  नक्शे  त्रौर  उसके  निर्माण  पर

 झाने  वले  aa  को  लगभग  8  वर्ष  पुर्व  मंजूरी  दे
 दी  गई  थी  ;

 यदि  तो  क्या  निर्माण  के  इस  मद
 पर  go  सी+  एम०  में  चर्चा  की  गई  ग्रौर

 इसे  Tra aHaT  की  सुची में
 शामिल

 किया  गया  था  तौर  निर्माण  ्  1977  के  वर्ष  ऋतु

 से  पहले  श्रारम्भ  करने  का  वचन  दिया  गया  था  तर  निर्माण  कार्य  aay  तक  श्रारम्भ  नहीं

 किया गया

 क्या  रत्नगिरि  डाक-घर  की  इमारत के  लिये  मंजूर की  गई  कोल्हापुर

 में  डाक-घर
 को  इमारत  के  निर्माण  पर  व्यय  किया  जा  रहा

 यदि  सरकार  का  विचार  रत्नगिरि  डाकघर  की  इमारत  का  निर्माण

 कब  ATEN  करने का

 संचार  मंत्री  बुजलाल  :  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 क्षेत्रीय  जे०  सी०  एम०  को  30-3-77  को  हुई  बैठक  में
 3%!  VW  मुख्य  डर्केंघर

 को  इमारत के  विस्तार के  प्रशन  पर  विचार  किया  गया  था  शर यह यह  कहा  गया  था  कि  यह

 काय॑  1977  को  मानसुन से  पहले  शुरू  कर  दिया  जाएगा  यह  काय  पुरा  हो  चुका है

 रत्नगिरि  मुख्य  डाकघर  को  नई  विभागीय  इमारत  के  निर्माण  के  प्रश्न  पर  भी  विचार

 किया  गया  था
 लेकिन

 यह  ् कायं  1977  को  मानसुन से  पहले  शुरू  करने  का  कोई  वायदा  नहीं

 किया
 गया  था

 ।  जिन  निर्माण  कार्यों  को  पूरा  जाने के  लिये  at  1976-77 में  प्राथमिकता

 सुची  जारी  की  गई है  उसमें  यह  निर्माण  कार्य  भी  शामिल  किया  गया  है  ।  यह  कायें  शीघ्र

 ही  झ्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा  |

 जी  नही ं।

 (  ् a.
 श्राशा

 है  कि  यह  art  वर्ष
 में  शुरू  हो  जायेगा

 खेतड़ी  तांबा  उद्योग  समूह  में  ales  की  उत्पादन  लागत

 3467.  श्री  एस०  जी०  सुरुगय्यन  :

 कया  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  तांबे  सम्बन्धी  तालिका
 से  यह  ज्ञात  होता है  कि  खेतड़ी  तांबा  उद्योग

 समूह  में  लगभग  30  करोड़  पश्न  के  ate  का  उत्पादन  होता है  |
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 सिखित

 उत्तर

 यदि  तो  उक्त  ताबें  की  बिक्री  कयों  नहीं  की  जा  ter  है  ध. ञ्ार

 खेतड़ी  उद्योग  समूह में
 तांबे  की

 प्रति  टन
 उत्पादन  लागत  कितनी है  ?

 इस्पात श्रौर  खान  मंत्री  बीजू  पटनायक )
 :  जी  नहीं  ।  खेतड़ी  कापर  कम्पलैक्स

 RIAs
 में  30  1977  को  ि तैयार  तांबा  धातु  अर्थात  तांबा  छड़ों  का  कुल  स्टाक  2  O49  टन  था

 जिसका
 मूल्य  शुल्क  को  लगभग  5.  57  करोड़  रुपये  था  |

 यद्यपि  तांबे के  भंडार  श्रधिक  नहीं  तथापि  हाल के  महीनों  में  तांबे  की  बिक्री

 पर  1976-77  के  लिए  श्रायात  नीति  में  घोषित  पंजीक्त  निर्यातक  नीति  के  श्रधीन  तांबा  पी

 की  काफी  मात्रा का  आयात  होन ेके  कारण  प्रभाव  पड़ा है  ।

 खेतड़ी  कापर  कम्पलैक्स  में  1976-77 के  दौरान  तांबा  तार  छड़ो ंके  उत्पादन  की

 श्रौसत  लागत
 28,

 746  रुपए  प्रति टन  थी ।

 Complaints  against  Provident  Fund  Commissioner,  Indore

 3468.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs.
 and  Labour  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  are  many  complaints  against  the  Provident  Fund  Commissioner,  Indore,.
 Madhya  Pradesh  in  regard  to  embezzlement  and  irregularities  ;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 e e The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  (Shri  Ravindra  Varma)
 (a)  and  (b):  There  are  no  complaints  against  the  Provident  Fund  Commissioner,  Indore,
 Madhya  Pradesh  in  regard  to  any  embezzlement.  Some  cases  of  fraudulent  withdrawal  of
 provident  fund  money  were  detected  in  the  Regional  Office,  Indore  and  these  cases  were  referred:
 by  the  Provident  Fund  Commissioner  to  the  Central  Bureau  of  Investigation/local  Police
 authorities  for  investigation.  The  C.  B.  Is’  report  has  been  received  and  is  under  consideration.

 मध्य  प्रदेश  में  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  डाकघरों  श्रौर  उप-डाकघरों  का  खोला  जाना

 3469,  श्री  साधावराव  सिंधिया  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे पि  :

 ,  मध्य  प्रदेश में  पांचवीं  पंचवर्षीय
 योजना

 के
 दौरान  गांवों

 में  कितने  डाकघर  wiz

 उप-डाकघर  खोले  गय  ;

 (a)  योजनावधि  में  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  ;

 क्या  निर्धारित  लक्ष्य  से  बहुत  कम  डाकघर  श्रौर  उप-डाकघर  खोले  श्रौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण हैं  ?

 संचार  मंत्री  बुजलाल  वर्मा  )
 :  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना के  पहले  तीन

 वर्षो ंके  दौरान  मध्य  प्रदेश
 के

 गांवों
 में

 686.  शाखा  डाकघर  खोले
 गए  हैं  श्रौर  178  शाखा

 डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ा  कर  उन्हों  उप-डाकघर  बना  दिया  गया  है  ।

 मध्य  प्रदेश  डाक  afer
 के

 far  1977-78
 के  दौरान  750  शाखा  डाकघर

 1978-79  की  ive  को  afar खोलने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 रूप  देने  के  बाद  वर्ष  197  8-79  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  जाएगा  ।

 ate  (
 ्  ग  of
 जना

 शन  ही  नहीं  उठता  |
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 a.
 Answers

 Asadha  23,  1
 899(S

 ka)

 देश  में  रेडियो  az

 3470  डा०  रामजी  सिंह :
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  देश  भर  में

 कितने  रेडियो  सैट  चलਂ  रहे  हैं  श्रौर  उनमें  से  कितने  सैट  लाइसेंस  प्राप्त हैं
 तथा  कितने  बिना  लाइसेंस

 के  चल  रहे  हैं  गौर  सरकार  को  प्रति  वर्ष  कितनी  हानि  हो  रही है  ?

 संचार  मंत्री  (sat  e TT  लाल  वर्मा )
 :

 रेडियो  सेट
 चलाने

 के
 fas  लाइसेंस  कैलेंडर  वर्ष  के

 लिये  जारी  किय  जाते  हैं  ।  31-12-76  को  1,73,59,710  रेडियों  लाइसेंस  प्रभावी थे  ध झ्र

 उनसे  50  रुपये  राजस्व  प्राप्त  था  |

 बिना  वैध  लाइसेंस  के  कितने  रेडियो  सेट  काम  कर  रहे  हैं
 श्रौर  उनसे  कितने  राजस्व  की

 क्षति  होती  है  इसके  ates  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 Interpreters  in  Foreign  Languages

 13473  Shri  Raghavji  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state  श्

 (a)  the  number  of  Interpreters  Government  have  for  interpretation  from  Hindi  to  foreign
 languages  and  vice-versa  ?

 (b)  whether  this  number  is  adequate  and  if  not,  the  steps  being  taken  by  Government
 for  appointment  of  sufficient  number  of  Interpreters  and

 c  whether  sufficient  number  of  graduates  in  foreign  languages  who  also  know  Hindi
 would  be  available  in  universities  in  the  country  ?

 of  External The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai)
 A  number  of

 (a)  and  (b)  Ministry
 Affairs  has  27  posts  of  India-based  interpreters.  them  are  Hindi-knowing
 but it  would  be  inaccurate  to  state  that  they  are  qualified  for  simultaneously  interpretation  from
 Hindi  to  the  foreign  language  and  vice-versa.  Cabinet  approval  has,  however,  been,  obtained
 for  creating  a  high  level  cadre  of  interpreters  with  initial  recruitment  of  35  interpreters,  Govern-
 ment  would  try  to  ensure  by  training  if  necessary  the  interpreters  recruited  to  the  new  cadre,
 that  they  attain  proficiency  in  interpretation  to  and  from  Hindi  also.

 c)  These  vacancies  will  be  filled  through  UPSC  and  it  is  expected  that  ‘sufficient  talent
 will  be  forthcoming.

 wzaaa  welt  fz-tifaa  एकक

 3474.  श्री  तुलीदास  दासप्पा  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  ने  श्रपनी  नीति  के  श्रनुसार  स्टैनलैस  स्टील  रोलिंग  तौर  रि-रोलिंग

 उद्योग  को  केवल  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमो ंके  लिये  सुरक्षित  रखा  है  ;

 यदि  हां,तो  क्या  विगत  में  कुछ  शभ्रधिकारियों ने  rN a Teg  स्टील  fz-afert  एककों

 को  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  होने  की  manta  शौर

 यदि  क्या  इसके  लिए  किन्हीं  श्रधिकारियों  पर  उत्तरदायित्व  निश्चित  किया

 जा  रहा  है  तथा  मामले  की  जांच
 हेतु  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपा  जा  रहा है  ?

 इस्पात  ae  खान  मंत्री  बीज़  :  शर  जी  नहीं  ।  इस  उद्योग
 का  विनियमन  लाइसेंस  देने  के  बारे  में  समय-समय  पर  निश्चित  की  गई  नीति के  अनुसार
 किया  जाता  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।
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 14  1977  लिखित  उत्तर
 पा

 भारत  ब्रिटिश  संघ

 3475  श्री  प्त  क्या  श  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  इस  तथ्य से  अवगत  है  कि  एक  भारत-ब्रिटिश  संघ  नाम की  एक

 संस्था  है  जिसका  मख्यालय  ब्रिटेन में  लन्दन में  है  ;

 न्यास  ats के  सदस्यों के  नाम  क्या  हैँ  तथा  चैयरमैन का  नाम  क्या  है

 उनके  नाम  ate  पते  बताए ं;

 (7)  इस  संब  में  ब्रिमन में  किन  व्यक्तियों ०घथ1कतय a पों  को  ग्राम  न्वत  किया  तथा  इस  संघ  के  मुख्य

 वित्तरोषक  कौन  हैं  ?

 एस०  इसके  में  किस  प्रकार  लिये  गयें  नज झ्रौर श्री  एव०  के  ०  सिंह  ०,  भराई ०  To  ४

 गत  तीन  वर्षो ंमें  वह  कितनी  बार  विदेश  गय े;

 विदेशों  के  इन  दौरों  के  क्या  कारण  थे  श्रौर  वहां  के  पांच  स्टार  वाले  होटलों  में

 ठहरने  के  उनके  बिलों  का  भुगतान  किसने  किया ;  भ् त्रौर

 क्या  सरकार  संघ  कें  कार्यों के  बारे में  जां  करायेगी  ?

 mata  मंत्री  सोरारजी  देसाई  )  (#)  मी  at

 {@)  श्रौर  इस  न  अध्यक्ष  श्री कोई  न्यायी  मंडल  नहीं है  ।

 स्वराज  पाल  हैं  इस  संघ  का  निदेशक  मं  डल  है  सदस्य  निम्नलिखित

 व्यक्ति  हैं

 निदेशक

 नेचरल  पस  ग्यब्स  fo  के  आ
 Heya  | श्री  स्वराज  पाल  (EAA

 श्री  एलडोन  मेम्बर  पालियामेंट  संसद  सदस्य  बरी  सेंट  एडमेंडससे

 श्रीमती  एच०  नटवर  सिंह  प्रखिल  भारतीय  राष्ट्रीय  काँप्रेस  समिति  की  सस्दया

 श्री  रोबिन  श्रो०  गेल  विदेश  एवं  राष्ट्रमंडल  कार्यालय  में  दक्षिण  एशिया  विभाग

 के  wearer

 श्री  facziec  स  व्यापार  विभाग में  सहायक  सचिव

 श्री  रोडे  CHT  ब्रिटिश  स्टीलकारपोरेशन  उपाध्यक्ष  wit  मख्य

 काय  कारी

 प्रो  ए  फ०  शरार ०  एलचिन  एफ०  एस०  ए  क्रेम्बिज  विश्वविद्यालय  में  भारतीय  अध्ययन  विभाग

 के  रीडर

 श्री  जोन  fart  लेख  क श्रौर

 श्री  एन०  के०  सिंह  भारत के
 वाणिज्य  मंत्री

 के  भूतपूर्व  विशेष  सहायक

 केप्टिन  एस०  वासुदेव  भारत  के
 के

 एक  व्यापारिक
 प्रघिशासी
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 Written  Answers  July  14,  197
 ाा

 पता  नहीं
 ।

 A  oe
 f

 (=)
 शर

 संघ  के  त  श्री  एन०  के ०  |  ह  से  संघ  के  निदेशक  मंडल  में

 व्यक्तिगत  हैसियत से  निदेशक  बनने के  fee  प्रनुरोध  किया  था  जिसके  लिए  पिछली  सरकार
 ने

 "
 oe  अझ्रनमति दी  थी  ।  पिछले  तीन  वर्षों में  श्री  सिंह ने  किन  देशों  की  भ्रौर  किन  कारणों  से

 यात्रा  की  इस  के  बारे  में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  जो  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जाएगी  |

 )  विदेश  में  रजिस्टड  किसी  संघ  की  गतिविधियों  की  जांच  करना  भारत  सरकार

 कें  लिए  संभव  नही ं।

 amy  उदयोगों के  बरोजगार  श्रमिकों  की  समस्या

 3476  श्री  बी०  सी०  काम्बले  :
 क्या  संसदीय काय  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  HAT.  करेंगे

 कि  am  उद्योगों  के  बेरोजगार  श्रमिकों  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लए  सरकार

 का  विचार  क्या  कदम  उठाने  का
 ?

 संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  वर्मा  )  ata  कानन  के  अ्रनसार  ऐसे

 जिनका  रुपया  मिलों में  छंटनी  श्रादि  के  परिगाम  स्वरूप  रोजगार  खो

 गया  श्रौद्योगिक  विवाद  भझ्रधिनियम  के  श्रधीन  जाने  वाले  प्रतिकर  हक़दार  हैं  ।

 सरकार  इस  बात के  लिए  उत्सुक है  कि  जहां  तक  सम्भव  निगरानी  की  किसी  प्रणाली

 द्वारा  तथा  सामयिक  दोषनिवारक  कार्यवाही  द्वारा  एककों  को  em  न  होने  दिया  जाए  |

 सरकार  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक  विशेष  सेल  स्थापित  के  प्रश्त  पर  भी  विचार  कर

 रही है  ।

 केन्द्रीय  खाद्य  प्रयोगशाला  कमचारी  संघ  से  ज्ञापन

 3477  डा०  सरदीश  राय  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  seam  मंत्री  यह  .  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  खाद्य  पदार्थ  प्रयोगशाला  कर्मचारी  संघ  से  सरकार  को  कोई  ज्ञापन

 प्राप्त  हुआ

 यदि  हां,तो  ज्ञापन  में  मुख्यतया  क्या  बातें  उठायी  गयी  हैं  ;  तौर

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  राज  नारायण
 जी  हां  ॥

 (a)  इस  ज्ञापन  में  उठाई  गई  मुख्य-मुख्य  बातों  इस  प्रकार हैं

 1.  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1976  राजनीतिक
 कारणों से  wit  बेईमान

 व्यापारियों के  हित में  श्रापात  कालीन  स्थिति  के  दौरान  पहली  कांग्रेस  सरकार

 द्वारा  बनाया गया  था  |

 2.  alan  संख्या
 में

 केन्द्रीय  खाद्य  प्रयोगशालाश्रों  को  खोलने के  लिए  इस  afar
 की  धारा

 4  के  संशोधन के  समर्थन में  कोई  विशेष  कारण  नहीं  दिए  गए  हैं  ।
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 23  1899  ( 313 ) )  लिखित  उत्तर

 के  विरुद्ध  कठोर 3.  संशोधित  अ्रधिनियम  की  धारा  16  के  TIT

 ste कार्य  वाही  करने  की  जो  व्यवस्था  की  गई  है  क  नही ंहै
 क्योंकि

 अ्रधिकांश  व्यापारी  श्रशिक्षित  श्र  अनभिज्ञ  होते  हैं  ।

 उठाई  गई  इन  बातो ंके  सम्बन्ध में  स्थिति  इस  प्रकार है

 1.  खाद्य  श्रपमिश्रण  निवारण  विधेयक  12/8/74  को  राज्य  सभा  में

 पेश  किया  गया था

 2.  भारत  जेसे  देश  के  लिए  एक  श्रपीली  खाद्य  प्रयोगशाला  अ्रर्थात  केन्द्रीय  खाद्य

 प्रयोगशाला  कलकत्ता  को  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम के  प्रभावकारी

 कार्यान्वयन के  लिए  पर्याप्त  नहीं  समझा  गया  है  ।  ऐसी  श्र  भ्रधिक  airy

 प्रयोगशालाश्रों  की
 जरूरत  इस  प्रसंग  में  एसी  तीन  प्रयोगशालाएं--एक

 उत्तरी  जोन  गाजियाबाद  दूसरी  पश्चिमी  जोन  पुणे  में  और  तीसरी  दक्षिणी

 जोन  मंसुर  में  खोलने  का  प्रस्ताव  है

 3.  कानन  की  अनभिज्ञता  क्षम्य  नहीं  है  ।  जो  व्यापारी  खाद्य  पदार्थो ंमें  मिलावट

 कर  भोले-भाले  लोगों के  को  खतरे  डालते  वे  एक  सामाजिक

 श्रपराध  करते  हैं  जिसके  लिए  कठोरता  से  कार्यावाही  की  चाहिए

 सध्य  प्रदेश  में
 हो शंगाबाद  जिलें  में  शोभाप्र  में

 डाक-तार
 कार्यालय

 खोलना

 3480  श्री  afefarcn,  कामत  संचार  मंत्री  यह ह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य
 प्रदेश में  जिले  में  शोभापुर  में  डाक-तार  कार्यालय  खोलने

 के  बारे में  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  हय  हैं  :  ग्रौर

 (a)  यदि  तो  इस  बारे
 में

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ।

 संचार  मंत्री  ब जलाल  वर्मा  )  जी  शोभापुर में  पहले ही  एक  विभागेतर

 उप  डाकघर है  ।  वहां  एक  पी०  सीड  श्रो०  है  झ्ौर  फोनोकाम  के  जरिये  संप क्त  डाक-तार  घर

 भी  काम  कर  रहा है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 दिल्‍ली  में  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  लोगों  को  रोजगार

 3481  श्री  Wo  पटल  क्या  संसदोय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे कि

 क्या  बी०  एस०  सी०  प्रथम  एम०  एस०  प्रथम  श्रेणी  तथा

 ato  एड एड०  wife  जैसी  .  योग्यता  वाले  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  व्यक्तियों  को  गत  दो-तीन  वर्षों  से

 रोज़गार  प्राप्त  नहीं  हो  सका  है  ;

 यदि  31-3-1977  तक  एमप्लायमेंट  एक्सचेंज  अरब की
 की  नई

 दिल्‍ली में  ऐसे  कितने  लोगो ंके
 नाम  प ंपजीकत  थे

 गा कुतप  अर

 (7)  सरकार  उन्हें  कब  तक  रोजगार  प्रदान  करेगी
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 संसदीय  कार्य  तथा  श्रस  मंत्री  रवोन्द्र  ))  श्रौर  रोजगार

 कार्यालय  अरब  नई  दिल्‍ली में  दो  वर्षो  या  इससे  श्रधिक  समय से  पंजीकृत  काम

 चाहने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  31  1977  को  निम्न  प्रकार  थी  :--

 (1)  ato  एस०  सी ०  (arta )  प्रथम  श्रेणी  3.0

 5 (11)  एम०  एस०  सी ०  प्रथम  श्रेगी

 (ii)  बी०  एड०  8,485

 रोजगार  रोन्मुख  योजना  चलाने  का  सरकार  का  प्रस्ताव  sate  शिक्षित  श्र

 अशिक्षित  व्यक्तियों  ,  दोनों  के  बीच  बेरोज़गारी  की  समस्या  को  सुलझाने  के  उद्देश्य  उच्च

 रोज़गार  तब  सहित  छठी  पंचवर्षीय  योजना  सूत्रबद्ध  करने  के  लिए  योजना  श्रायोग  से  कहां

 गया है  ।

 Mobile  Post  Offices

 3482.  Shri  Yagya  Dutt  Sharma  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  te
 state

 (a)  whether  Government  propose  to  accord  priority  to  the  provision  of  mobile  post  offices
 in  predominantly  jhuggi-jhonpry  areas  ;  and

 (b)  if  so,  the  outlines  thereof  ?

 The  Minister  for  Communications  (Shri  Bri;  Lal  Verma)  (  a  and  (b).
 Priority  is  being  accorded  to  provision  of  postal  facilities  to  weaker  sections  0  ः  the  society,  both
 in  urban  and  rural  areas.  47  mobile  Post  Offices  are  already  catering  to  the  needs  of  jhuggi-
 jhopnry  areas  and  it  is  proposed  to  provide  more  such  Post  Offices  wherever  required  and  justified
 on  the  basis  of  postal  traffic.

 केरल
 को

 मलेरिया  निवारण  चरण  एकक  (Mes  यूनिट  की  मंजूरी

 3483.  श्री  पी०  Fo  कोडियन  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 >  जो  राज्य
 क्या  सरकार ने  केरल  सरकार के  उस  ग्रन रोध ्य  पर  विचार  कर  लि  नथ

 में बन  काटने  शर  नई  बस्तियां  बसाने के  परिणामस्वरूप  मलेरिया  से  प्रभावित  होने  वाले

 क्षेत्रों
 के  लिए एक  निवारण  चरण  एकक  हेतु  मंजूरी  देने  के  बारे  में  है  ;

 अर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  लिया गया  है  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  राज  नारायण  ):  जी  हां
 |

 1  1977 से  भारत  सरकार ने  देश  में  मलेरिया  नियंत्रण के  लिए  का्येवाही

 की  एक  संशोधित  योजना  श्रारम्भ  की  है  ।  इस  संशोधित  योजना  के  अन्तरगत  राज्यों  को  उन

 क्षेत्रों
 में

 मलेरिया
 के  कारगार  नियंत्रण  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  है  जहां  प्रति  हजार

 जनसंख्या
 के

 पीछे  दो  या  इससे  अधिक  रोगी  होत ेहैं
 जिसे  टुप्लस  wana  पैरासाइटिक  इंडेक्स

 (To  पी०  कहते हैं  ।  चूंकि  केरल
 में

 प्रति  हजार  जनसंख्या  के  पीछे  ए०  पी०  इंडेक्स

 सकीं  |
 दो

 से  कम  है  इसलिए  एक  अलग  मलेरिया  यूनिट के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  जा

 केन्द्रीय  सरकार
 ने  मुख्यालय  श्र  एक  जोनल  टियर के  परिचालन  सम्बन्धी  ag  को

 पुरा
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 करन ेके  लिए  वर्ष  1977-78 में  केरल  को  1.  66  लाख  रुपये  की  पूंजी  नियत  की  गई

 भारत  सरकार  केरल को  परिचालन  खं  के  श्रलावा  प्रति  वर्ष  अ्रतुमानित  1.  49  लाख  रुपये

 की  लागत  की  सामग्री  akc  उपकरणों के  रूप  में  भी  सहायता दे  रही  है  ।

 fi ~ a  झायरन  एण्ड  स्टील  श्रौर  To  एस०  पी०

 दुर्गापुर  में  aaa  सानों  स  श्रसमानता

 3484.  श्री ए०  श्रार०  बद्रीनारायण  :.  क्या  इस्पात खान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वेश्वरैया  ग्रायरन  एण्ड  स्टील  भद्रावती  श्रौर  ए०  एस०

 दुर्गापुर के  कमंचारियों के
 वेतनमानों  तथा  सेवा  शर्तों

 में  श्रसमानता

 इनके  निर्धारण
 के

 लिये  अधिकारीगण  किन  नियमों  का  पालन  करते  भ्रौर

 उद्योगों के  हितों में  इन  को  दूर  करने  तथा  स्वस्थ्य  वातावरण  पैदा

 करने के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  उपाय  करने  का  है  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  बीज  पटनायक
 :  से  (7).  यह  सच  है  कि

 विध्वेश्वरैया  श्रायरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  श्रौर  बड़े  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखानों

 का  मिश्रित  इस्पात  कारखाना भी  शामिल  के  अधिकारियों  के  परिलब्धियों

 और  सेवा की  शर्तों में  अ्रन्तर है  इसका  कारण  यह  हैकि  1962  तक  विध्वेश्वरया  ara

 we  स्टील  लिमिटेड  कर्नाटक  राज्य  सरकार  का  उपक्रम था  श्रौर  इसके  वेतनमान

 राज्य  सरकार  के  विभागों में  ४ प्रबतमान  वेतनमानों  को  ध्यान में  रखकर  निश्चित  किए  जाते

 थे  |  इसके  बाद  जब  कंपनी  1956 के  विश्वेश्वरैया  श्रायरन  एण्ड  स्टील

 लिमिटेड  एक  कम्पनी  बन  गई  तो  इसके  श्रधिकारियों
 के  सर्वतोमुखी  इस्पात

 कारखानों के  श्रधिकारियों के  वेतनमानों  के  अन्तर  को  कम  करन ेके  लिए  समय  समय  पर  इनके

 बेतनमानों  में  संशोधन  गय  हैं  ।  दुर्गापुर  at  मिश्रित  इस्पात  कारखाना  जो  पूर्णतया

 भारत  सरकार  का  उपक्रम  के  वेतनमानो ंसे  इनकी  तुलना  करना  उचित  नहीं  होगा  क्योंकि

 विश्वेश्वरया  श्रायरन  एण्ड  स्टील  लि०  में  श्रधिकतर  शेयर  60%  शेयर  राज्य  सरकार  के

 जबकि  40%,  शेयर  के  हैं  ।  फिर  यह  मामला  कम्पनी  के  निदेशक  बोड़  के

 विचाराधीन  है  att  सभी  सम्बन्धित  मामलों  की  जांच  करन ेके  लिए  एक  पैनल  का  गठन

 किया जा  रहा  है  ताकि  राज्य  सरकार  तथा  भारत  सरकार  दोनों  द्वारा  विचार  करने  तथा

 अन्तिम  निर्णय  लेन ेके  लिए  निश्चित  सिफारिशें  की  जा  सकें  ।

 बस्बई  से  पुना  के  लिए  टेलीफोन  काले

 3485.  श्री  पी०  राजगोपाल  नॉयड ध्  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 क्या

 बम्बई से  पुना के  लिए  टेलीफोन  कालों  को  स्थानीय  काल  माना  जाता है  ?

 संचार  मंत्री  THAT  वर्मा  )  :  जी  नहीं  बम्बई से  पुना  की
 कालें  ट्रंक

 काल  मानी

 जाती हैं
 रल  सम्पक  के  बार  में  भारत  ई  रान  वार्ता

 3486.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :.  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारत  श्रौर  ईरान
 के  बीच  रेल

 सम्पक के  बारे  में  भारत के  प्रधान  मंत्री  और

 ईरान के  शाह के  बीच  बातचीत  हुई  थी  ;  शर
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 यदि
 तो  इस  बारे  में  किए  गए  निणंय॑  का  ब्यौरा  क्या  है

 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई  )  :
 wl  भारत  तौर  ईरान  रेल

 के

 क्षेत्र  में  पहले  से  ही  सहयोग  कर  रहे  हाल  ही  में  भारत के  प्रधान  मंत्री  श्रौर  ईरान  के  शहंशाह

 के  बीच  तेहरान  में  ग्रनेक  faqay  पर  बातचीत  हुई  जिसमें  रेल  के
 क्षेत्र

 में  सहपोग  बढ़ाने  पर  भी

 बात  हुई  जिससे  feat  चलकर  भारतीय  उपमहाद्वीप  र  ईरान  को  जोड़ने  वाला  एक  थल

 मार्ग  विकसित  हो  इस  प्रश्न के  विभिन्न  Teta  पर  दोनों  सरकारें  विचार  कर

 रही  हैं

 नियतन  योग्य  श्धिशेष  का  निश्चय  करने  के  लिये  त्रिपक्षीय  सम्मेलन

 3487.  श्रीमती  पावंती  कृष्णत्‌  :  कया  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संरकार  नियतन  योग्य  श्रधिशेष  का  निश्चय  करने के  वर्तमान  सुत्र के
 सम्बन्ध

 में  चर्चा  करने  ah  उसमें  संशोधनों  की  सिफारिश  करने  के  लिये  श्रमिक  नियोक्ताओं  श्र

 सरकार के
 बीच  शीघ्र

 एक
 ल्रिपक्षीय  सम्मेलन  बुलायेगी  ;  अर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  वर्मा )  :  शर  इस  विषय

 पर  विचार  fara  करने
 के  लिए  ferret  सम्मेलन  बुलाने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 लघु  इस्पात  संयंत्र

 3488  श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम
 :  क्या  इस्पात we  खान

 मंत्री  यह  बताने  की  क्ुचा

 क  रँगे  fF

 क्या  उत्तरप्रदेश  बिजली  ats  द्वारा  बिजली  की  सप्लाई में  शत  प्रतिशत  कटौती

 कर  जानें  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  के  सभीं  लव  इस्पात  संयंत्रों
 में  उत्पादन  बिल्कुल  ठप्प

 हो
 गया

 यदि AIG
 हा

 at  ts  जली
 में

 इस  कठौती
 के

 कारण  उत्पादन  में  हुई  हानि  का
 ब्यौरा

 क्या है  ;  श्रौर

 बिजली  की  सप्लाई  बहाल  करने  क् [८  |  लिए  तुरन्त  कदम  उठायें  जा

 रह  हैं  ?

 इस्पात खान  मंत्री  बीजू  पटनायक  )  :
 हां

 ।

 यह  बताया  गया  है  कि  गत  तीन  महीनों में
 लगभग

 60,000
 टन  के

 उत्पादन  की

 हुई  है
 ।

 इस
 मामले

 पर  उत्तर  प्रदेश
 राज्य

 विद्युत  बोर्ड  से  लिखा-पढ़ी की  गई  थी
 शौर  10  1977

 को
 रात्रि

 से  लघु  इस्पात
 संयंत्रों

 को
 रात्रि

 के
 9,  00  बजे  से  प्रातः

 6.00
 बजे  तक  बिजली दी  जा  रहीं  है

 34



 23  1899  )
 लिखित  उत्तर

 क

 विदेश  मंत्रालय  में  सेवा  निवत्ति  के  पश्चात  सदा  श्र  ग  बढ़ाया  जाना

 490,  श्री  यादवेन्द्र  दत्त  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  विदेश  के  कितने  राजदूतों

 की  सबा  निवत्ति  के  पश्चात  उनकी  सेवा-अरवधि  बढ़ाई  >  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेश  मंत्रालय  के  कितने  श्रतिरिक्त  संयुक्त

 सचिच्नों  तया  निदेशकों  की  सेवा-निवत्ति  के  पश्चात  उनकी  सेवा  अवधि  बढाई  गई  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई  )  (#)  ऐसे  we  विदेश  सेवा  अधिकारियों  की

 अवधि  बढ़ाई  गई  थी  जो  विदेशों  में  मिशन  प्रमख  के  रूप  में  कार्य  कर  रहे  थे  या.कार्य कर  रहे  ह  |

 इन  वर्गों  के  संबंध  में  स्थिति  निम्नलिखित है
 :--

 सचिव  2

 ग्रपर  सचव  rq

 सप् क्त  सचिव

 निदेशक

 Direct  Dialling  System  in  U.P

 13491.  Shri  Mahadeepak  Singh  Sh  akya  :  ‘Will  the  Minister  of  Communications
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Lucknow,  the  capital  of  U.  P.  has  been  linked  with  each  commissionery
 (12101510115)  and  each  commissionery  with  each  district  by  direct  dialljng  system ;  and

 (b)  if  not,  the  number  of  places  yet  to  be  so  linked  and  the
 steps  being  taken  by  Government

 in  this  direction

 The  Minister  of  Communications  (Shri  Brij  Lal  Verma)  (a)  Not  yet,  Sir

 (b)  7  out  of  11  commissioneries  are  to  be  linked  to  Lucknow  on  direct
 dialling

 and  40
 district  headquarters  are  yet  to  be  linked  to  the  respective  commissioneries.  District  head-
 quarters  are  being  linked  to  the  state  capital  progressively  and  the  programme  will  extended
 to  the  end  of  the  VI  Plan.

 CAUSA Attaeat A  qTeatarat  करवाना

 3492.  डा०  बाप  कालदाते  :  क्या  स्वास्थ्य शौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ह.) प्र्नल  झर  1977  के  दौरान  कितने  व्यक्तियो ंने  स्वेच्छा से  नसबंदी  करवाई ?

 स्वास्थ्य  प्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  राजनारायण )  :  तक  उपलब्ध सुचना  के  अ्रनुसार

 अप्रैल  ्र  197  7  के  बीच  किए  गए  स्वेच्छिक  नसबंदी  की  संख्या  96,3282  28  मार्च

 1977  को
 ये  हिदायतें  जारी  की  गई  है

 कि
 परिवार  नियोजन  को  पूर्णतया  स्वच्छिक  पर

 चलाया

 जाना  चाहिए  श्रौर  इसमें  जोर  जबर्दस्ती  का  कोई  स्थान  नहीं  है  1.
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 बंगला  देश  को  a  में  कसी

 3493.  थी  धार०  ato  Tala ara  :

 श्री  निहार  लास्कर

 कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  इस  ad  देश  को  दो  जाने  वाली  सहायता  में  कमी  कर
 दी  है  Q

 यदि  तो  तब  तक  बंगला  देश  को  कितनी  सहायता  दी  गई  है  ;

 सहायता  में  कमी  करने  के  क्या  कारण  ह  ;  ौर

 क्या  में  कमी  से  दोनों  देशों  के  सम्बन्धों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 प्रधान  मंत्री  मीरारजी  देसाई  )  :  श्रौर  1971
 में  एक

 स्व्त॑त्र  देश  के  रूप  में  बंगला  देश  के  अभ्युदय  के  बाद  से  भारत ने  31  1976  तक  सरकार  से  सरकार

 को  अनुदान श्रौर ऋण के ऋण  के  रूप  में  कुल  233.  02  करोड़  रुपये  की  सहायता दी  है  ।  इसके  बाद  से  बंगलादेश

 को  किसी  नई  सरकारी  सहायता  का  वादा  नहीं  किया  गया  है  ;  इसलिए  उस  देश  को  इस  वर्ष दी  जाने

 बाली  सहायता  में  कभी  का  प्रशन  नहीं  उठता  ।  पहले  जिन  अ्रनुदानों  ऋणों  का  वादा  किया

 था  उनके  एवन
 दस

 को

 सागरी  बराबर भेजी

 जा

 रही  ह
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 lo  ए०  श्रार०  निकोबार  तथा  रंगत  म  टेलीफोन  az

 3494.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  संचार  पत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कार  निकोबार  का  टेलीफोन  केन्द्र  महीने  में  3
 सप्ताह  खराब  रहता है  |

 यदि  तो  उस  टेलीफोन  केन्द्र  की  सुधारने  के  लिए  क्या  कार्रवाई  करने  का  विचार

 श्नौर

 रंगत  मेंटेलीफोन  केन्द्र  की  स्थापना  के  बार  में  कया  स्थिति है
 ?

 संचार  मंत्री  (atta serra  :  ae  नहीं  ।  कार  निकोबार  का  टेलीफोन

 CAAT  संतोषजनक  ढंग  से  काम  कर  रहा  है  ।  उस
 एक्सचेंज

 की  खराबियों  पर  तत्काल  ध्यान  देने  के

 लिए  वहां  एक  तकनोशियन  तैनात  किया  जाएगा  |

 31  377  को  द  गत  में  50  लाइनों  का  एक  श्राटोमेटिक  एक्सचेंज  खोल  दिया  गया है  ।

 बहां  10  टेलॉफोन  कनेक्शन  काम  कर  है  प्रौर  एक्सचेंज  संतोषजनक  रूप  से  ard  कर  रहा  है  ।

 Telegraph  Facilities  in  Purnisama  Sub-post  Office,  Bhagalpur

 Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav  Will  the  Minister  of  Gommunications
 be  pleased  to

 state

 (a)  whether  in  the  absence  of  telegraph  facilities  in  the  sub-post  office  Purnis
 district),  the  people  there  are  facing  great  difficulty  ;  an

 ama  (  Bhagalpur

 (b)  if  so,  the  time  b  y  which
 Government  propose  to  provide  telegraph  facility  at  the  said

 sub-post  office  ?
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 The  Minister  for  Communications  (Shri  Brij  Lal  Verma)  (a)  The  place
 named  Purnisama,  having  a  sub-post  office,  could  not  be  located.

 (b)  Does  not  81150

 Opening  of  Post  Offices  and  Telephone  Centres  in  Bihar

 13496.  Shri I  shwa  r  Choudhary  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state

 a)  whether  the  number  of  post  offices  in  Bihar  is  less  as  compared  to  that  in  other
 States  ;  and

 ancl. (b)  the  measures  proposed  to  be  taken  to  increase  the  number  of  post  offices

 Telephone  Centres  in  Bihar

 Bihar  has  more The  Minister  for  Communications  (Shri  Brij  Lal  Verma)  (a)
 post  offices  than  all  other  States  except  Andhra  Pradesh,  Tamilnadu,  Maharashtra  and  Uttar
 Pradesh

 (b)  (i)  The  posts  and  Telegraphs  Department  has  certain  norms  for  opening  of  post
 ©  es  Proposals  which  are  justified  as  per  norms,  are  sanctioned  to  the  extent  resources  are
 available.  Subject  to  these  conditions,  it  is  proposed  to  open  100  new  post  offices in  the  rural’
 areas  of  Bihar  in  the  current  financial  year.  Post  offices  may  also  be

 opened
 i in  Urban  areas.

 as  required  if  they  are  self  supporting  or  remunerative.

 (it)  It  is  proposed  to  open  250  long-distance  Public  Call  Offices  in  Biha  i  during  the  year
 1977-78.

 झायुवदिक  प्र  fazzazt  को  प्रो साहन  दिया  जाना

 3497.  श्री  के०  सालज्ना  :  क्या  स्वास्थ्य  त्रौरਂ  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  को  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  सरकार  ने  भारत  में  श्रायवें  दिक  wae  द्र्ति  से  इलाज  करने  वालों  को  प्रोत्सहन  दिया है
 ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  राज  नारयण  )  * ह  जी  हां  ।  भारतीय  चिकित्सा

 । केन्द्रीय  परिषद्‌  झधिनियम  के  अन्तर्गत  आ्रायुवंद  के  चिकित्सकों  को  कुछ  रियायतें  दी  गई

 Wage  Board  for  Manganese  Mine  Workers

 3498
 re  Shri  Kacharulal  Hemraj  Jain

 :  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs.
 and  Labour  be  pleased  to  state

 re (a)  the  number  of  workers  working  in  mz  286  mines  in  the  country  ;

 and (b)  whether  Government  are  aware
 that

 the  wages
 paid

 to  them  is
 quite  meagre

 ‘wnequal  in
 all

 the  mines ;

 (c)  whether  Government  propcse  to  constitute  a  Wage  Board  for  manganese  mine  workers ;

 (d)  if  so,  by  what  time  ;  and

 ८)  if  not,  the  action  being  taken  by  Government  to  raise  their  wages  and  save  the  workers

 from  exploitation
 ?
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 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  (Shri  Rav  indra  Varma)
 (a)  According  to  available  information  average  daily  employment  in  the  manganese  mines

 int
 the  country  during  1974  was  25,  810.

 (b)
 to  (e).  The  following  minimum  rates  of

 wages
 under  the  Minimum  Wages  Act,  1948

 for  the  employment  in  manganese  mines  were  notified  in  June,  1976.

 Unskilled  workers  Rs.  5,80  per  day

 Semi-skilled  workers  Rs.  7,25  per  day

 Skilled/Clerical  workers  Rs.  8,70  per  day

 The  above  rates  are  applicable  to  all  manganese  mines  throughout  the
 country.

 There  is
 ‘no  proposal  to  constitute  a. Wage  Board  for  manganese  mine  workers,

 नसबंदी  श्रापरशनों  के  लक्ष्य  तौर  उपलब्धियਂ

 3499.  श्री  पी०  वी०
 नरसिम्हाराव

 :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्नी  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1974-75,  1975-76  श्रौर  1976-77  में  नसबंदी  शभ्रापरशनों
 il

 लक्ष्य  कया
 थे  भ्र इन  वर्षों  की  उपलब्धियां क्या  है

 ?

 इस  से
 जन्म  दर  में  कितनी  कमी  होने  की  श्राशा  होनी  है  ;

 ae

 क्या  सरकार  को  यह  कमी  1981  की  नगणना  के  शंक डों  में  प्रतिबिम्बित  होने  की

 सम्भावना  है
 ?

 सावस्थ्य  श्र  कल्याण  मंत्री  राज  नारायण )  श्रपेक्षित  सुचना  प्रकार

 ay  लक्ष्य  उपलब्धियां

 1974-75  2,000,000  1,353,859

 1975-76*  2,491,800  2,668,754

 1976-77  4,299,000  8,106,639

 *qafaa  ग्रांक डे  |

 1976-77  के  अन्त  तक  परिवार  नियोजन  का  जितना  काम  हुमा  जिसमें  नसबंदी

 के  अलावा  अन्य  तरीके  भी  शामिल  है,उसके  परिणामस्वारूप  ate  कि  1977-78  में  जन्म-दर

 33.0  प्रति  हंजार  जनसंख्या  से  भी  कम  हो  जाएगी  ।

 न
 केवल  wa

 तक
 डुए  काम  के  असर  बल्कि  1980  तक  जो  काम  उसकी  झलक

 भी  1981  की  जनगणना  में  मिलने  की  ग्राशा  है  ।
 ज
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 बोनस  प  नरीक्षण  समिति

 3500  श्रीमती  रणकादेवी  aemant  क्या  संसदीय  काय  AYE  श्रम  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  बोनस  पुनरीक्षण  समिति  ने  soar  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दियां  था

 अर

 +  ?
 तो  उसकी  मुख्य  att  क्या

 संसदीय  तथा  श्रम  मंत्री  रवोन्द्र  वर्मा )  rao  समिति  की

 अन्तिम  रिपोर्ट  सरकौर  द्वारा
 14  1974

 को प्राप्त हुई
 ।

 रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  लिए  गए  निर्णेयों  के  प्रकाश  में  25

 1975  को  बोनस  भुगतान  1975  जारी  किया  गया  बांद

 इस  ्रध्यादेश  का  स्थान  संसद्‌  कें  एक  श्रघिनियम
 ने

 ले  लिया  ।  श्रब  समस्त  प्रश्न  विचाराधीन

 Research  of  Rajasthan  Herb  at  Central  Desert  Research  Institute

 3501.  Shri  Lalji  Bhai  Will  the  Minister  of  Health  and
 Family

 Welfare  be

 pleased  to  state  ६

 (a)  whether  a  herb  found  in  the  forests  of  Rajasthan  desert  has  proved  to  be  useful
 source  of  chemical  required  in  birth  control  tablets  ;

 (b)  whether  the  scientists  of  the  Central  Desert  Research  Institute  are  conducting  any
 further  research  in  this  regard  ;  and

 (c)  if  so,  the  findings  thereof  ?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Raj  Narain)  (a)  Ballanitil
 found in  forest  of  Rajasthan  has  been  found  to  contain  very  low  percentage  of  diosgenin
 which  is  a  precursor  of  hormone  used in  the  manufacture  of  birth  control  oral  pills ;

 (b)  and  (c).  According  to  the  scientists  of  Central  Drug  Research  Institute,  Lucknow  the

 content  of  diosgenin  in  ballanitil  is  very  low  in  comparison  to  dioscorea  which  is  being  grown
 in  India  now.  As  such  the  extraction  of  chemical  from  ballanitil  is  not  considered  to  be  a
 a  feasible  proposition

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  का  मासिक  श्रौसत

 3502.  श्री  asta  सिह  भदौरिया :

 श्री  रामजी  लाल
 सुमन

 :

 या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्रौद्योगिक श्रमिकों  के  लिए

 (1960-100  झ्राधार

 अखिल  भारतीय  श्रमिक  वर्ग  उपभोक्ता  मूल्य

 सुचक  wal  का  बारह

 मासिक
 श्रौसत  क्या  है  तथा  गत

 तीन  वर्षों  में  उपर्युक्त
 मृत्य  के

 क आंकड़े  कया  हैं
 ?.

 विवरण  है  | संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र वर्मा  )
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 बिहार  तथा  प्रदेश  में  खनिजों  के  भंडार

 3503.  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 बिहार  तथा  मध्य  प्रदेश  में  विभिन्न  भ्रयस्कों  अर  खनिजों  के  राज्यवार

 तथा  मद-वार  कितनी  मात्रा  के  भण्डार

 गत  तीन  वर्षों  में  अ्रयस्को  की  कितनी  मात्रा  निकाली  गई  अर  उपरोक्त  अवधि  में

 राज्यवार  तथा  मद-वार  कितनी  मात्रा  स्वदेश  में  उपयोग  में  लाई  गई  श्र  कितनी  मात्रा  को

 निर्यात  किया  ;  श्रौर

 देश  में  भ्रयस्कों  तथा  खनिजों  का  अधिकतम  उपयोग  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 उठाये  हैं  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  बीजू  :  श्रौर  (@)  बिहार
 तथा

 मध्य  प्रदेश  में  प्रमख  खनिज  भंडारों
 के  ग्रनुमानित  भंडारों तथा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  घरेलू

 श्रौर  निर्यात  हेतु  प्रेषण  के  श्रांकड़े  संलग्न  श्रनुबन्ध
 1

 से
 5

 में  दिए  गए  हैं  ।  fae
 में  रखे

 ml  देखिए  संख्या  cto  |

 खनिजों  की
 घरेलू  खपत  को  बढ़ाने  हेतु  सरकार  ने  खनिजों  पर  झ्राधारित  उद्योगों

 की  स्थापना
 तथा

 वर्तमान  उद्योगों
 के  क्षमताओं  के  विस्तार  को  प्रोत्साहन  दिया  ।

 *इस्टॉन्ट  को  तेयार  किया  जाना

 3504.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने की

 क्या  सरकार  ने  78  करोड़ रुपए  की  लागत  वाली  उस  योजना  को  शुरू  करने के  बारे  में

 इंडियन  मेडिकल  एसोसिएशन  से  परामर्श  कर  लिया है  जिसके  श्रंतगत  डाक्टरों

 को  तैयार किया  जाना  और

 पहले ही  श्रहेंताप्राप्त  तथा  बेरोजगार  डाक्टरों  पर  इन  srqezy  का  क्या  प्रभाव

 ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  राज  नारायण  )  :  देहात  में  स्वास्थ्य

 के  प्रारूप पर  28-29/4) 77  को  हुए  स्वास्थ्य  मंत्रियों के  सम्मेलन  में  विचार  हा  ।  जीवन  के

 सभी  क्षेत्रों से  संबंधित  व्यक्तियों के  विचार  जानने  के  लिए  योजना  को  समुचित प्रचार  दिया  गया  ।

 इस  संबंध  में  इंडियन  मेडिकल  एसोसिएशन के  विचार  भी  प्राप्त  हुए  ।  गांव  में  स्वास्थ्य  सेवायें

 देने  की  प्रस्तावित  योजना  में  निहित  विचार  इंडियन  मेडिकल  एसोशिएशन  को  बताये  जायेंगे  और  यह

 कोशिश  की  जायगी  कि  उन्हें  के  afar  से  संतुष्ट  कराकर  उनका  सहयोग  प्राप्त  किया

 जाए

 जन  स्वास्थ्य  stor  कि  उसके  नाम  से  स्पष्ट  है  डाक्टर  नहीं  होगा  ।

 ge  लिम
 वह  तो  समुदाय  द्वारा  समुदाय  में  से  ही  चुना

 ए  D  Dig  कर्ता  होगा  जो  सरल  aq  भौतिक  स्वास्थ्य
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 aarat  में  प्रशिक्षण  पाने  के  बीमारियों  से  स्वास्थ्य  सुधारने  तथा  चिकित्सा  संबंधी  सेवायें

 व्यवसायिक  स्वास्थ्य  एवं  चिकित्सा  सेवाश्रों  के  बीच  कड़ी  का समदाय  को  देगा  |  वह  समदाय  एवं

 काम  करेगा  ।

 योजना के  प्रारुप  का  एक  प्रस्ताव  चिकित्सा
 स्नातकों

 फो  एम०  बी०  बी०  एस०  की  पढ़ाई

 समाप्त  करने
 के

 बाद
 दो

 वर्ष  के  लिए  ग्रामीण  स्वास्थ्य  में  सम्मिलित  करना  है  ।  इस  श्रवधि

 में  उन्हें  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  तथा  ग्रामीण  सेवाओं  की  स्थितियों  के  सम्पर्क  में  श्राते  का  अवसर  मिलेगा

 श्र  साथ  ही  उनकी  सेवायें  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  प्राप्त  होंगी  ।  ह  इंडियन  मेडिकल  एसोसिएशन

 के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  योग्य  डाक्टरों  को  भेजने  से  संबंधित  विचार  के  अनसूय  होगा  |

 संगसरमरਂ  तथा  ग्रनाईट  का  उत्पादन

 3506.  श्री  सतीश  श्रग्रवाल  :  कया  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 संगमरमर  तथा  ग्रेनाईट  का  कितना  उत्पादन  होने  का  [ Maat F WIT है  श्रौर  यह  प्राय

 किन-किन  स्थानों  से  निकाले  जाते  हैं  ;

 क्या  सरकार  न  इनकी  निर्यात  संभावना  को  मल्यांकत  करने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण

 किया  है  म्रौर  इस  समय  संगमरमर  ग्रौर  प्रेनाईट  का  किप  देशों  को  निर्वात  किया  जा  रहा
 है

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार
 के

 खनिज  पत्थरों को  उद्योग  के  रूप  में  स्वीकार

 करने  ait  निर्यात  बढ़ाने  के  विचार  से  इस  क्षेत्र  को  ऋण  देने  का  है  ;  श्रौर

 (=)  इन  पत्थरों  परिष्करण
 तथा  पालिश  वाले  कितने  स्वदेशी  एकक  qarpa

 एवं  धनिक  हैं  ak  क्या  सरकार  का  विचार  विदेशी  मुद्रा  asta  के  लिए  उन्हें  तकनीकी  जानकारी

 उपलब्ध  करने  का  है
 ?

 इस्पात  शौर  खान  मंत्री  (att  बीजू  पटनायक )  :  वर्ष  1975 के  दौरान  संगमरमर  तथा

 ग्रेनाईट  का  उत्पादन  क्रमश  1,44,858 टन  तथा  टन  हुआ  |  सगमरमर  मख्यतया

 ate  गुजरात  में  निकाला  जाता  है  ।  ग्रेनाईट  मख्यतया  तमिलनाड

 आन्थ्य  प्रदेश  शर  राजस्थान निकाला  जाता  है  ।

 भारतीय  खान
 ब्यूरो  द्वारा  ग्रेनाईट  हेतु  विपणन

 सवेक्षण  किया  जा  रहा  है  ।  दस  समय

 संगमरमर  मुख्यतया  बंगला  देश  तथा  मध्य-पूर्वे  राष्ट्रों  को  भेजा  जाता है  जबकि  ग्रेनाईट  मुख्यतया
 जापान  तथा  ब्रिटेन  को  निर्यात  फिया  जाता  है  ।  थोड़ी-थोड़ी  मात्रा  में  ग्रन्प  कर ग्रचनक  देशों

 पूर्वी  जमंनी  तथा  पश्चिमी  जर्मनी  और  कनाडा  को  भी  निर्यात  किया  जा

 रहा है

 झभी  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 कुछ  राज्य  वित्त  निगमों  ग्रौर  बैंकों  को  इस  कार्य

 के  लिए  ऋ  ण  दिए
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 क

 तमिलनाडु  ate  में  ग्रेनाइट  लिए  लगभग  20  श्र  35

 इंकाइया  हैं  ।  राजस्थान  में  संगमरमर  के  लिए  लगभग  275  water  इकाइया  हैं  ।

 कुछ  war  राज्यों  में  ऐसी  इकाइया  तकतों की  जानकारी  की  व्यवस्था हेतु  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  नहीं  है
 ।

 चकांक  श्रौर  वास्तविक  मजरं na  है

 3507.  श्री  चांद  राम  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  sea  सुचकांक  फार्मला  दोषपूर्ण  है  श्रौर  यह  मृत्यों  में  वृद्धि  के  साथ  बढ़ने  की

 क्या  इस  ह  परिगामस्त्रहम  कर्पचारियों  को  मिलते  वाली  वास्तविक  मजूरी  कम  हो  रही

 है  जिससे  बाध्य  होकर  उन्हें  जीवन  की  मूज  ग्रावस्पकताप्रों  को  भी  छोड़ता  पड़ता  और

 क्या  इस  को  देखे  हुए  सरकार  का  मूल्य  सूचकांक  फार्मूले  का  पुनरीक्षण  करने  ग्रौर

 aAatfat  को  मंहगाई  भत्ता  देने  का  विचार  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री
 रवीन्द्र  :(+)  श्रौर  जी  नहीं  ।  mating

 श्रेमिकों  के  संबंध  में  उप  भोक्ता  मूल्य  सुचकांक  का  संकलन  श्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर
 पर  स्वीकृत लैस  पेरे  के  फार्मूले

 का  उपयोग  करके  दिया  जाता  है  ।  इस  फार्मूले  के  अनसार ्  उपभोग  बास्केट  में  शामिल  वस्तुभ्नों  के

 मूल्यों  में  जब  कभी  वृद्धि  होती  तब  सूचकांक  ऊपर  की  श्रोर  रुख  दर्शाता  2  |  इसलिए  इससे

 कास्तविक मजदूरी  में  कमी  नहीं  हो
 स  ती

 जी  नहीं  ।  सूचकांक रे  इस फार्मूले )  में  संशोधन  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 श्रमिक  संगठनों  की  मांगों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सूचकांक  के  विभिन्न  पहलुग्रों  की  पुनरीक्षा

 ह
 करने

 श्रौर  संकलन
 की  विधि

 में  सुधार  लाने  हेतु  उपा   ्पों  की  सिफारिश  करते  फे  लिए  एक  समिति

 गठित की  3  |  घ्  |

 Unemployed  Technicians  and  Graduates

 3508.  Shri  Surendra  Bikram
 Labour  be  to  state  the  number  of  educated  unemployed  persons  registered  in  various

 Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and.

 States  in  the  country  as  on  15th  June,  1977  and  the  number  of  technicians,  graduates  and  others,.
 out  of  them,  separately

 ?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  (Shri  Ravindra  Varna  )
 The  available  information  relates  to  the  number  of  educated  job-seekers  (all  of  whom  are  not

 necessarily  unemployed)  on  the  Live  Register  of  Employment  Exchanges  as  on  31-12-1976,
 which  is  given  in  the  statement  attached.
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 Statement
 ——-—=

 51.0  State/Union  Territory  Number  of  job-seekers  on  the
 No.  Live  Register  of  Employment.

 Exchanges  as  on  31-12-1976f
 a  oe

 Educated  Engineering  Engineering
 (Matriculates  graduates  Diploma

 and  above)  (including  holders

 post-  included  in
 graduates)  Col.  (3)
 included  in

 Col.  (3)

 श्

 cies

 States

 Andhra  Pradesh  3:17:479  1,483  6,493

 Assam  89,027  16  478

 Bihar  5,05,366  3,982  7297.0

 Gujarat  .  2,08,497  11g  3:393

 Haryana  1,210 1,37;970  386

 Himachal  Pradesh  36,484  45  851

 Jammu  and  Kashmir  20,255  152.0  289

 8  Karnataka  25745497  2,191  4547.0

 9  Kerala  4,09,449  1,764  3,650

 10.0  Madhya  Pradesh  2,56,253  1,249  2,806

 ८ क  Maharashtra  4,79,498  819  1,312

 12  Manipur  23,396  79  10

 13  Meghalaya  5,100  18

 14  Nagaland  640  lo

 Orissa उठ  1,32,623  2517.0  823

 16  Punjab  1,68,gr1  249  2,372

 क  Rajasthan  1,35,186  580  1,319

 18  Sikkim*  —

 Tamilnadu  4,09,866  2,086  52390
 20  Tripura  28,912  45  170
 21  Uttar  Pradesh  कि  6,33,734  5316  9,711
 22  West  Be  ngal  6,13,981  1,252 ee  6,892
 Nore  ¢Data  in  respect  of  ei  lucated

 rvals  endin
 job-seekers  are  being  collected  from  the  Employmes

 Exchanges at  half  yearly  inte
 and  as  such  info

 g  30th  June  and  31st  Decemb  ट्  each  year ation  as  on  15th  Ju  1977  is  not  available.
 2.  *No  Employment  Exchange  is  f
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 14  1977
 ना

 |  अ  2
 a  ees

 Union  Terrritories

 i.  Andaman  and  Nicobar  Islands  738  37

 Arunachal  Pradesh*

 Cha  ndigath  नि  e  21,032  154  594

 Dadra  and  Nagar  Haveli*

 Delhi  1,67,966  869  2,796

 Goa,  Daman  and  Diu  16,751  59  56

 Lakshadweep  694  13

 Mizoram  —
 1,517

 25  92 Pondicherry  8,307

 All  India  Total  e  51,04,129  62,447
 nes

 All  the  job-seekers  on  the  Live  Register  of  Employment  Exchanges  are  not  necessarily
 unemployed.

 Excludes  figures  for  University  Employment  Information  and  Guidance  Bureaux
 except  for  Delhi  and  Maharashtra.

 बोलानी  लौह  श्रयस्क  खानों  को  सरकारी  नियंत्रण  में  लेना

 3509,  थी
 गोविन्द  मुण्डा

 :
 क्या  इस्पात  ate  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार को  बोलानी  लौह  श्रयस्क  खानों  के  कुप्रबन्ध  के  बारे  में  विभिन्न  शिकायतों

 का  पता  प्रौर

 यदि  तो
 उन  पर  क्या  की  गई  are  स्थिति  को  सुधारनें के  लिए  सरकार

 का  क्या  कदम  उठाने  का  विचांर  है  ?

 इस्पात प्रौर  खान  मंत्री  बीजू
 :  (=)  ae  (@)  बोलानी की  लौह  ग्रयस्क

 की  खानों  में  कप्रबन्ध  तथा
 भ्रष्टाचार  ate  मशीनरी  तथा  चोरी  की  वारदातों की  तरफ  पूरी  तरह

 ध्यान न  देने  के  बारे  में  wat  हाल  ही  में  एक  शिकायत मिली  है  ।  इसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 पिछले  कुछ
 वर्षों

 से  बोलानी  att  लिमिटेड  में  कार्य  परिणाम  प्रतिकूल  चल  रहे  हैं  इस

 की  मुख्य  कारण  यह  है  कि
 कम्पनी  श्रपने  विस्तार  कार्यक्रम  तथा  पुरानी  मशीनरी

 को
 बदलने  के

 लिए  पर्याप्त  वित्तीय  साधन  नहीं  जुटा  पाई  है
 ।

 इस  समय  इस  कंपनी के  49.5%  शेयर  निजी  क्षेत्र  की  एक  कंपनी  उड़ीसा

 सिनरल  डेवेलपमेंट  कम्पनी  लिमिटेड  के  पास  इस  कम्पनी  ने  ग्रापसी

 कारयता  के  श्राधार  पर  बोलानी  ad  लिमिटेड  के  ava  शेयर  स्टील  ग्राफ  इंडिया
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 लिमिटेड  जिसके  पास  बाकी  50.5%  शेयर  बेंचने  की  पेशकश  की  इस  पर  विचार

 किया जा  रहा  हैं  ।

 इस  कंपनी  में  उचिंत  संगठनात्मक परिवर्तन  करने  भी  विचार  ।  येह  e fa wey

 लिया  जा  चुका  है  कि  कंपनी  में  महाप्रबंधक .  के  स्थान  जैसा  कि  wa  तक  Tay

 निदेशक  नियुक्त  किया  जाए  ।

 Profit  Earned  and  Loss  Suffered  by  Hindustan  Steel  Works  Construction
 Ltd.,  Calcutta

 3510.  Shri  Birendra  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Steel  ahd  Mines  be  pleased  to
 state

 (a)  the  profit  earned  and  the  loss  suffered  by  the  Hindustan  Steel  Works  Construction
 Ltd.,  1,  Shakespeare  Lane,  Calcutta  during  the  years  1975-76  and  1976-77,  separately  ;

 (b)  Whether  the  financial  condition  of  the  Company  is  continuously  deteriorating  as  a

 result  of  the  mismanagement  caused  by  the  arbitrary  and  partial  attitudes  of  the  Manager  and
 the  Board  of  Directors  there  ;  and

 (c)  if  so,  steps  contemplated  in  this  regard  ?

 The  Rite  ees  ् Minister  of  Steel  and  Mines  (Shri  pig  i  atnaik)  (a)  The  net  profit
 earned  by  the  Hindustan  Steel  Works  Construction  Limited,  Calcutta  during  the  years  1975-76
 and  1976-77  is  as  under

 (Rupees  in  lakhs)
 —s

 Net  profit  Net  profit
 before  tax  after  tax

 कटवाए गवार रटाए

 1975-76  129.42  48,66

 N 4N  re  t  available 6-77  163,00  0
 vision  a

 (b)  No,  Sir.  The  financial  condition  of  the  Company  is  reasonably  good.  The  Company
 Lilt 16  tlITN<-oVver turn-Over has  beén  consistently  making  profit  ovér  the  last  few  years.  of  the  Company

 has  also  increased  from  Rs.4  crores  in  1965-66  to  Rs.65  crores  in  1975-76  and  to  a  record  figure:
 of  Rs.  76.0  crores

 (provisional)
 in  1976-77.

 (c)  Does  not  arise.

 Supply  of  Iron  and  Steel  from  Agra  H.S.L.  Stockyard

 3511.  Shri  Skambhu  Nath  Chaturvedi  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  complaints  have  been  that  the  approved  fabricatcrs  are  not  getting their  supplies  of  Iron  and  Steél  from  the  Stock  Yard  of  Hindustan  Steel  in  Agra  ;

 (b)  whether  it  is  the  policy  of  Government  to  su
 pyty  material  from  these  yards  only  to

 dealers  ahd  not  to
 manifacturers

 ;  ah

 (c)  whether  Government  will  ensure  t  t  the  small  trade  units  are  able  to  receive
 their  supplies  direct  from  the  company  or  thei  local  stockists  and  not  through  other  interm

 46



 लिखित  उत्तर
 23.0

 1899  (a4)

 The  Minister  of  Steel  and  Mines  (Shri  Biju  Patnaik)
 e

 (a)  No  complaints
 have  been  received  from  the  customers  in  this  area  regarding  the  non-receipt  of  material  from  the

 5.  L.  Stockyard  at  Agra.

 (b)  No,  Sir.  The  policy  of  the  stockyard  is  to  first  meet  the  demands  of  actual  consumers
 and  the  balance  quantity  is  given  to  the  traders.

 c)  Government’s  policy  is  to  ensure  supplies  to  the  small  scale  units  either  through  the
 State  Small  Industries  Corporations  or  through  the  stockyards  of  the  producers.

 Contribution  by  National  Herald  Group  of  Newspapers  Employees’  Provident
 un

 3512.  Shri  Shiv  Narain  Sarsonia  :  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs
 and  Labour  be  pleased  to  state

 (a)  whether  National  Herald  Group  of  Newspapers  has  not  deposited  its  contribution  to

 employees’  provident  fund  for  many  years  and  a  sum  of  more  than  Rs.  24  lakhs  has  always
 been  due  from  them  >

 nor (b)  whether  no  legal  action  had  been  taken  against  them  till  22nd  March,  1977,
 any  damages  for  late  payment  were  imposed  ;  and

 (c)  पी  so,  the  reasons  therefor  and  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  against
 the  officers  responsible  for  this  ?

 | The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  (Shri  Ravindra  Varma)
 The  Employees’  Provident  Fund  Authorities  have  intimated  as  under

 (a)  There  are  two  units  of  this  group  of  Newspapers  wiz.  Associated  Journals  Ltd.,
 Lucknow  and  Nationa,  Herald,  New  Delhi.  Both  the  units  had  been  chronic  defaulters  in
 compliance  with  the  provisions  of  Employees’  Provident  Funds  and  Miscellaneous  Provisions
 Act,  1952  and  the  Scheme  framed  thereunder.  Sometimes  the  amount  of  provident  fund  contri-
 butions  outstanding  from  these  units  exceeded  Rs.  प््डु  lakhs.

 (b)  12  prosecution  cases  had  been  instituted  against  Delhi  Unit  during  August,  1971  to

 September,  1972.  Also,  action  under  section  8  (recovery  of  dues  as  arrears~of  land  revenue)
 and  under  section  14B  (recovery  of  damages)  were  initiated  against  this  unit.  Legal  action
 under  section  14  (prosecution  for  default  in  compliance  with  the  provisions  of  the  Act  and  the
 Schemes  framed  thereunder)  and  under  section  406/409  of  the  Indian  Penal  Code  (misappro-
 priation  of  the  trust  money)  were  initiated  against  the  Lucknow  Unit  of  the  group  also.  The

 compliance  position  of  both  the  Units  is  now  almost  uptodate.

 (c)  Does  not  arise.

 Statewise  Target  for  Family  Planning

 3513+  Shri  Chhabiram  Argal  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family
 Welfare  be  pleased  to  state

 (a  State-wise  target  set  for  Family  Planning  for  the  years  1974,  1975  and  1976  and  the
 extent  to  which  these  were  achieved  during  these  years  ;  and

 wise  (b)
 the  expenditure  incurred  on  Family  Planning  during  1974,  1975  and  1976,  State-

 The  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Raj  Narain)  (a)  Three

 statements  giving  the  required  information  for  the  years  1974-75,  1975-76  and  1076-77  are

 attached.  (Annexure  I,  ह है ॥  and  III).  [Placed  in  Library.  See  No.  L.

 b)  A  Statement  giving  the  required  information  for  the  years  1974-75,  1975-76,  and

 1976-77  is  attached.  (Annexure  IV).  [Placed  in  Library.  See  No.
 L.

 Hunger  Strike  by  Delhi  Telephone  Operators

 Shri  Mani  Ram  Bagri  :
 *3514.

 Shri  K.  Kunhambu

 Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state  :

 a)  whether  three  Telephone  Operators  of  Kidwai
 Bhavan,

 New  Delhi  have  gone  on

 hunger  strike  >
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 (b)  the  causes  thereof  ;  and

 (c)  the  action  being  taken  by  Government  to  resolve  this  matter  ?

 The  Minister  for  Communications  (Shri  Brij  Lal  Varma)
 12  noon

 (a)  Yes,  Sir.  The
 of hunger  strike  began  at  on  27-6-77  and  lasted  upto  after  midnight

 28th/29th  June,  1977.

 (b)  and  (c).  The  All  India  Telephone  Traffic  Employees  Association,  Delhi  Circle  had

 put  up  list  of  five
 demands,

 which  are  under  examination.

 बीड़ी  कामगारों  के  कल्याण  के  लिए  उपकर  की  वसुली

 3515.  श्री  जी०  नरसिम्हा  tet  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  war at  यह  बताने की  द कपा

 करेंगे कि  :

 बीड़ी  कामगारों  के  कल्याण  के  लिए  प्रति  वर्ष  कुल  कितनी  रवश  उपकर के  रूप  में  वसूल
 की  जा  रही

 =~
 इस  राशि  का  कामगारों  के  कल्याण  के  लिए  उपयोग  करने  हेतु  सरकार  की  क्या

 योजन  coy  श्रौर

 क्या  सरकार  इस  कोष  में  हिस्सा  भी  देगी  are  यदि  तो  कितना  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  बीड़ी  कमकार  उपकर

 15  1977 से  लागू  हुमा
 ।  15  फरवरी

 से
 31  1977  की  अवधि  के  लगभग

 32  लाख  रुपए  की  राशि  एकत्र  की  गई  तथा  1977-78
 के

 दौरान  यह  श्राशा  की  जाती है  कि

 2  करोड़  रुपए  की  राशि  एकत्र
 की

 जायेंगी  ।

 बीड़ी  कर्मकार  कल्याण  निधि  संबंधी  प्रारूप  नियमों  को  जनमत  जानने  के  लिए  श्रधिसुचित

 किया  गया  है  att  प्राप्त  उत्तरों  की  छान-बीन  की  जा  रही  है  ।  जब  निथमों  को  भझ्रंतिम  रूप  दिया

 ि जायेंगा  तो  जहां  बीडी  श्रम  उनमें  से  विभिन्न  carat  में  क्रिपात्विति  के  लिए  मूल  रूप  से

 कल्याण  योजनायें  भी  तेयार  की  जायेंगी  ।  श्रमिकों  व॒  उनके  धाश्चितों  के  लिए  चिकित्सा  देख  रेख

 की  सुविधा  को  प्राथमिकता  देने  का  प्रस्ताव है  ।

 जी  नहीं  ।

 err=ery केन्द्रीय  सरकारी  सेवा  योजना  के  at  wert  लयों  के  Sraz zy  का

 स्थानान्तरण

 3516.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित :  कया  रदास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  ag  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  के  meat  केन्द्रीय  सरकारी  सेवा  योजना  के  aigareaat  श्रौर  देश  के  अन्य

 भागों  में
 कार्य  कर  रहे  डाक्टरों  के  स्थानान्तरण  क  लिए  कोई  निश्चित  नियम

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ;

 क्या  बहुत  से  डाक्टर  पांच  वर्ष  की  सामान्य  व  घि  से  अधिक  किसी  विशेष  औषधालय

 में  काय॑  कर  रहे  ञ ् त्रौ  उनका  राजनीतिक  प्रभाव  झ्र
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 यदि  तो  ऐसे  मामलों  में  ौर  इस  कारण  उनकी  शिकायतों  का  समाधान  करने  के

 लिए  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  डाक्टरों  की  कार्य  की  शर्तें  नियमित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 करने  का  प्रस्ताव है  ?

 स्वास्थ्य  अर  परिवार  कल्याण  मंत्री  राज  :  तथा  दिल्‍ली

 तथा  ग्न्य  स्थानों  पर  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  श्रौषधालयों  में  काम  कर  रहे  चिकित्सा

 कारियों  की  प्रामतौर  पर  3-5  वर्ष  की  सेवा  पुरी  हो  जाने  पर  एक  श्रौषधालय  से  दूसरे  श्रौषधालय

 में  बदली  की  जाती  है  ।  तथापि  जरूरत  पड़ने  पर  सामान्य  कार्यावधि  की  ध्यान  न  दे  कर  सेवा

 संबंधी  श्नावश्यकताओं  को  देखते  हुए  बदलियां  की  जाती हैं  ।

 श्रौर  ल्ली  में  कुल  168  चिकित्सा  श्रधिकारियों में  सेः  केवल  7  a faarer

 ऐसे  हैं  जिन्होंने पिछले  4  मास  में  श्रपनी  नियुक्ति  के  वर्तमान  स्थानों  पर  5  वर्ष  पुरे  कर  लिए  हैं  श्रौर

 उनकी  बदली  से  संबंधित  मामलों  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 भारत  के  चिकित्सा  प्रतिनिध  ए  सोसिएशन  के  फंडरेशन  का  घेतन  की

 उच्चतम  सोमा  के  बारे  में  Weise

 3517.  श्री  के०  Vo  व्या  संसदीय  कायं  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  के  पास  भारत  के  चिकित्सा  प्रतिनिधि  एसोसिएशन के  फैडरेशन  का  विक्रय

 वृद्धि  कर्मचारी  1976 से  वंतन  की  श्रधिकतम  सीमा  निकाल  के  बारे  में  कोई

 वेदन  श्राया  भ्र

 यदि
 तो  उसका  क्या  ब्यौरा  उस

 पर
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  ate  भारत  के  चिक्त्सा

 प्रतिनिधि  एसोसिएशन  के  फंडरेशन  से  एक  श्रभ्यावेदन  दिनांक  20  1977  श्रम  मंत्रालय में  प्राप्त

 gar  है
 |  फडरेशन की  एक  मांग यह  है  कि  विक्रय  वृद्धि

 कमेंचारी
 की

 1976  से  वेतन  कमीशन  सीमा  को  निकाल दिया  जाये  ।  फडरेशन को  पहले  ही  सूचित कर  दिया

 गया  है  कि  इस  मामले  पर  सरकार  ध्यान  दे  रही  है  ?

 2.  6-7  1977 को  हुए  विपक्षीय  श्रम  सम्मेलन  के  नियमों  के  अनुसार, भ्छ्  शीघ्र  ही  एक

 समिति  नियुक्त  की  जाएगी  जो  व्यापक  भ्रौद्योगिक  संबंध  विधेयक  संबंधी  सभी  विषयों  का  गहराई

 से  करेगी  ।  ara  है  कि  चिकित्सा  तथा  विक्रय  प्रतिनिधियों  को  श्रौद्योगिक  विवाद

 1947  के  प्रत्तगत  भ  की  परिभाषा  की  परिधि  में  लाने  का  प्रश्न  समिति  के  समक्ष

 झाएगा  ।  विक्रय  वृद्धि  stare  की  1976  में  किए  जाने  वाले  किसी

 भी  संशोधन  पर  समिति  की  सिफारिशों  के  प्रकाश  में  विचार  किया  जायेगा

 सामाजिक  सुरक्षा  कर

 3518.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  अन्य  देशों
 की

 भांति  सामाजिक  सुरक्षा  कर  श्रारम्भ  करने  पर  विचार
 कर

 रही

 र
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 यदि  तो  कब  से
 ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र वर्मा  )  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 विघाराधीन नहीं  है  1

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  में  सामग्री  की  mat

 2519.  श्री  गिरिधर  गोमांगो  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दूर  संचार  विभाग  द्वारा  कार्यक्रमों  are  परियोजताश्ों  को  क्रियान्विति  में  विलम्ब

 का  कारण  समग्र  उड़ीसा  के  दूरस्थ  श्रौर  पिछड़े  जिलों  के  सामग्री  उपलब्ध  न  होना  है  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  प्रगति  की  गति  तेज  करने  के  उद्देश्य  से  सामग्री  की  प्राथमिकता

 के  झाधार  पर  व्यवस्था  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 संचार  मंत्री  बृज  लाल  जी  नहीं  ।  दूर  संचार  सुविधाओं  के  विकास  के

 लिए  शअ्रपेक्षित  साज-सामान  योजना  के  श्रनुसार  प्राप्त  कर  विभिन्न  इकाइयों  को  वितरित  किया

 जाता है  ।  इनमें  उड़ीसा  सकिल  भी  है  |  जहां  तक  वर्ष  1977-78  की  उड़ीसा  सकिल  की

 योजना  का  संबंध  सामान  को  कोई  विशेष  कमी  होने  का  अ्रनुमान नहीं  है  पौर  ara है  कि

 सभी  निर्माण-कार्य  विभिन्न  चरणों  भें  पूरे  किए

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 उड़ीसा  के  जिला  कोरापुट  का  aq

 3520.  श्री  गिरिधर  गोसांगो  :  FAT  इस्पात  श्रौरਂ  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मंत्रालय  प्रौर  उड़ीसा  सरकार  ने  खनिजों  का
 पता  लगाने के  लिए  कोरापुट

 जिले  का  पूर्णतया  सर्वेक्षण  किया  है

 यदि  तो  अरब  तक  प्राप्त  खनिजों  के  नाम  क्या  हैं

 कितनों  को  निकाला  गया  है  ate  भविष्य  में  कितने  को  निकाले  जाने  की  सम्भावना

 हैं
 ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  बीज [  :  नहीं  ।  जिले  के  कूल  25,510

 an  किलोमीटर  क्षेत्र  में  से  लगभग  18,035  बर्ग  fro  मी०  क्षेत्र का  1977  तक  aT o
 मानचित्रण  किया  है  ।

 जिले
 में

 ray  तक
 प्राप्त  खनिजों  में  चूना  मैंगनीज  क्वार्टज

 और  लौह  श्रयस्क  तथा  लाल  गर  शामिल  हैं  ।
 कुछ  क्षेत्रों  में  सोना  तथा  टीन  होने  की

 भी  सूचना है  ।

 अभी
 तक  केवल  मैंगनीज  Wath,  क्वार्टज  त

 aizarec
 ओर

 चूना  पत्थर  भण्डारों  के  दोहन
 था  ग्रैफाइट  का  दोहन  किया  गया  है  ।

 के  बारे  में  सरकार  सक्रियता से  विचार  कर  है  ।
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 1899  )

 चांदसढ़ी  तांबा  परियोजना  कमं  चारियों  के  लिए  बोनस

 3521.  श्री  एस०  जी०  मरुगय्यन  :  क्या  शर  खान  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 art  1977  तक  चांदमढ़ी  तांबा  परियोजना  पर  कुल  कितना  व्यय  हुम्ना

 क्या  इस._परियोजना  ने  वित्तीय  वर्ष  1976-77  में  कोई  लाभ  कमाया है  3

 यदि  at,  at  ौर

 क्या  कर्मचारी  उत्पादन  बोनस  प्राप्त  करने  के  हैं  ?

 इस्पात  अर  खान  मंत्री  चांदमढ़ी  ताम्र  परियोजना  पर

 1977  कुल  624.07  लाख  रुपए  खर्चे  हुए  हैं  ।

 at

 वर्ष  1976-77  के  दौरान  परियोजना द्वारा  श्रजित  लाभ  के  श्रनन्तिम  ाकड़  15
 .
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 चांदमढ़ी  ताम्प्र  परियोजना  में  उत्पादन  बोनस  दिए  जाने  की
 कोई  योज़ना  नहीं  है  ।

 चांद  मढ़ी  तांबा  परियोजना  में  कमंचारियों  के  लिए

 मध्यस्थ  एजेंसी

 3522.  श्री  एस०  जी०  मुरुगय्यन  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  चांदमढ़ी  तांब्रा  प्ररियोज़ना  में  कर्मचारियों  के  लिए  कोई  मध्यस्थ  एजेंसी  कार्य

 कर  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 क्या  fame  भविष्य  में  प्रबन्धक  उक्त  एजेंसी  को  area  देने पर  विचार  कर

 और

 यदि  तो  इसकी  प्रणाली  और  समय  सीमा  क्या  होगी  ?

 इस्पात  We  खान  मंत्री  बीजू  :  चांदमढ़ी  ताम्र  परियोजना  में

 गारों  के  लिए  श्रंब  तक  कोई  मान्यता  प्राप्त  मध्यस्थता एजेंसी  नहीं  है  ।

 a
 हिंदुस्तान  कापर  मजदूर  संघ  चांदमढ़ी  ताम्प्र  परियोजना  में  हाल  ही  में  पंजीकृत  की

 गई  ह  दो  ea  यूनियनें  अर्थात  खेतड़ी  तांबा  श्रमिक संघ  पौर  राष्ट्रीय  खेंतड़ी  त्तांबा  प्रोजेक्ट

 संघ
 जो  खेतड़ी  कम्प्रफैलैक््स  में  हैं  कितु  वे  चांदमढ़ी  कामगारों  का  प्रतिनिधित्व  करने

 का  दावा  करती  हैं  ।  इनमें  से  कोई  भी  यूनियन  इस  समय  मान्यता  प्राप्त  तहीं  है  क्योंकि  सदस्यता

 के  दावों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 व  प्रबंधकों  को  चांदसढ़ी  ate  परियोजना के  लिए  मध्यस्थता  एजेंसी  को

 मान्यता  देने  में  कोई  अ्रापत्ति  नहीं है  ।  मध्यस्थता  एजेंसी  की  श्रन्य  मान्यता  के  प्रश्न  का  फैसला  श्रम

 मंत्रालय  के  श्रधीन  किसी  समुचित  एजेंसी
 की

 माफंत  सदस्यता  के  बारे  में  की  जाने  वाली  जांच  के  पुरा

 होने  के  तत्काल  बाद  किया  जाएगा
 |
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 Written  Answers
 Asadha

 23,  1899(Saka):

 खेतड़ी  तांबा  उद्योग  समूह
 ०  क  ०  eo

 से  चांद दमढ़ी  ताबा  परियोजना  का

 पृथक  अ्रस्तित्व

 &

 3523.  श्री  एस०  जी०
 मुरुगय्यन

 :  कया  इस्पात  श्र  खान  मंत्री  यह  बताने  की

 थै करेंगे  q

 हिंदुस्तान  कांपर  लिमिटेड  की  चांदमढ़ी  तांबा  परियोजना  को  खेतड़ी  तांबा

 से  पृथक  tad  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  चांदमढ़ी  तांबा  परियोजना  का  परियोजना  मैनेजर  दो  पदों  पर  एक  जनरल

 मैनेजर  के  नियंत्रणाधीन  मौर  दूसरे  चेयरमैन  के  श्रधीन  काम  कर  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  अर

 क्या  परियोजना  मैनेजर  पर  उक्त  दोहरा  नियंत्रण  प्रशासनिक  समस्यायें  उत्पन्न
 ay

 इस्पात  ्रौर  खान  मंत्री  बीज्‌  चांदमढ़ी  कापर  प्रोजेक्ट  में  श्रोपन

 कास्ट  खानें  तथा  खेतड़ी  प्रोजेक्ट  में  भूमिगत  खानें  हैं  श्रोपन  कास्ट  खनन  में  प्रयुक्त

 frat  भूमिगत  खानों  में  प्रयुक्त  होने  वाली  प्रौद्योगिकी  से  एक  दम  भिन्न  होती है  यही  कारण  है

 fe  चांदमढ़ी  जो  1972 में  शुरू  की  गई  का  श्रलग  परियोजना के
 रूप

 में  पृथक  श्रस्तित्व रखा  गया  है  ।

 a

 चांदमढ़ी  में  संचालन  की  प्रकृति  तथा  उसके  लिए  प्रशासनिक  नियंत्रण  की  जरूरतों

 श्रौर  प्रबंध  को  ध्यान  में  रख  कर  चांदमढ़ी  परियोजना  प्रबंधक  चांदमढ़ी  के  कामों  के  बारे  में

 स्थान  कापर  लि
 ०  को  सीधे  रिपोर्ट पेश  करता  है  कोलिहान  खानों  के  एजेंट  के  रूप  में  वह  खेतडी

 कापर  कम्पलेक्स  के  महाप्रबंधक  के  प्रति  उत्तरदायी  है  ।

 परियोजना  प्रबंध  के  इस  दोहरे  नियंत्रण  के  कारण  कोई  खास  प्रशासनिक  समस्या

 नहीं  है  ।

 चादमढ़ी  तांबा  परियोजना  में  उत्पादन

 3524.  श्री  एस०  जी०  म रुगय्यन :  इस्पात  IT  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 चांदमढ़ी  तांबा  परियोजना  के  उत्पादन  झ्रारम्भ  करने  के  बाद  से  महीनेवार  उत्पादन

 के अंकड़े बया हैं श्रौर इसमें उर्त्पा क्या  हैं  इसमें  उत्पादित  श्रयस्क  का  ग्रेड  कया

 चांदमढ़ी  तांबा  परियोजना के  उत्पादन  का  लक्ष्य  कितना  था  श्रौर  उसकी  तुलना  में

 प्राप्त  उत्पादन  की  प्रतिशतता  कितनी  है  ;

 निर्धारित  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  न  करने  के  क्या  कारण  शर

 चांदमढ़ी  तांबा  परियोजना के  लिए  ay  1977  से  1980 तक  कितना  उत्पादन  लक्ष्य

 निर्धारित किया  गया  ?

 इस्पात  भर  खान  मंत्रो
 बोजू  चांदमढ़ी  तांबा  परियोजना  में  उत्पादन

 की
 से

 श्रयस्क  ग्रेड  सहित  मासिक  उत्पादन  झांकड़े  में  दिए  गए  हैं
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 1977  लिखित  उत्तर

 वर्ष  1976-77 में  चांदमढ़ी में  उत्पादन  लक्ष्य  1,00,000 टन  निर्धारित  किया  गया

 था  ।  वास्तविक  उत्पादन  टन  हनना  जो  लक्ष्य  का  118  प्रतिशत  था  ;

 on
 id

 सवाल  नहीं  उठता

 |

 (7)  ay  उत्पादन  लक्ष्य

 ८

 1977-78  1.50  लाख

 1978-79  1.  50  लाख

 1979-80  3.  00  लाख

 1980-81  3.00  लाख

 पै

 मह्दीना  उत्पादन  qs

 मी०  Zo
 घनफुट ०

 1975-76

 दिसम्बर  1975  1,881  0.76

 जनवरी  1976  1,845  0.59

 1976  5,504  0.  74
 फरवरी
 माच  1976  7,085  0.72

 1976-77

 1976  5,797  61

 1976  10,002  67

 1976  9,134  86

 1976  13,011  94

 1976  7,713  87

 सितम्बर  1976  11,481  77

 1976  12,100  90

 1976  12,225  15

 दिसम्बर  1976  10,262  00

 1977  9,705  27

 1977  8,562  12

 1977  6,765  80

 1977  1,772(*)  1.18

 1977  1,520(*)  0.50

 जन  1977  6,395  0,61

 *कार्यक्रम  के  MTA St Tet इन  महीनों  में  मिट्टी  हटाने  पर  जोर  fear  गया |
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 Written  Answers
 ना  J

 uly  14,  1977

 ् पं र्सि  सम्मेलन

 3525.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  क्या  fader  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विकसित  तथा  विकासशील  देशों  के  बीच  के  श्रन्तर  को  कम  करने  की  दिशा

 में  हाल  में  हुए  पैरिस  सम्मेलन  के  क्या  fread  निकले  ।

 क्या  सरकार  को  श्राथिक  सहायता  में  वुद्धि  करने  के  बारे  में  किसी  देश  से  श्राश्वासन

 प्राप्त हुए  हैं  ;

 यदि  तो  ऐसे  देशों के  नाम  क्या  हैं  ;  त्नौर

 कितनी  सहायता  प्राप्त  होने  की  arar  है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  विकसित  देशों  ने  विकासशील  देशों  के  लिए  अ्रपनी

 सरकारी  विकास  सहायता  में  उत्तरोत्तर  ate  पर्याप्तਂ  वृद्धि  करना  स्वीकार  कर
 लिया  है  ।

 इससे  विकासशील  देशों  में  उत्पादन  की  दर  बढ़ाने  में  सहायता  चाहिए  यद्यपि  जब

 तक  श्रौर  sla  कदम  नहीं  उठाए  जाते  विकसित  श्र  विकासशील  देशों  के  बीच

 बढ़ता  ही  रह  सकता  है  ।  ae  खेद  का  विषय  है  कि  द्वितीय  विकास  दशाब्ध  के  लिए  सकल

 राष्ट्रीय  उत्पादन  का  0.7  प्रतिशत  सरकारी  विकास  सहायता  में  देने  का  जो  मामूली  लक्ष्य

 स्थिर  किया  गया  कुछ  बड़े-बड़े  श्रौद्योगीकृत  देशों  द्वारा  वह  भी  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  ।

 से  चूंकि  पैरिस  सम्मेलन  विकसित  wiz  विकासशील  देशों  के  सम्बन्धों

 पर  वार्त्ता  के  लिए  एक  बहुपक्षीय  मंच  था  इसलिए  भारत  को  श्राथिक  सहायता  देने  की  मात्ना

 क़े  विषय  में  किसी  द्विपक्षीय  झ्राइवासन  का  प्रश्न  नहीं  उठा  |

 पारपत्र  कार्यालय

 3526.  ary  माधवराव  सिंधिया
 :

 क्या
 दिद्रेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कहां  कहां  पारपत्न  कार्यालय  चल  रहे  sale  इनके  क्षेत्राधिकार  क्या

 हैं  ।

 क्या  वर्तमान  कार्यालय  बढ़ती  हुई  संख्या  को  निपटाने  के  लिए

 पर्याप्त  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  कार्यकरण  में  सुधार  करने  श्रौर  ordeal  को  सुविधायें  देने

 का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  झौर “

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :

 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  का  स्थान  कार्यक्षेत्र

 1.  भ्रहमदाबाद  गुजरात  शौर  संघ  क्षेत्र  दादरा  तथा  नागरहवेली  |

 2.  बम्बई
 महा  राष्ट्र  |
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 लिखित  उत्तर 23
 HINT,  1899

 3.  गढ़  हिमाचल  प्रदेश  श्रौर  संघ

 क्षेत्र  चंदीगढ़  ।  ~

 कलकत्ता  पश्चिम

 fara  शौर

 मिजोरम  एवं  श्ररुणाचल  प्रदेश के  संघ
 क्षेत्र  ।

 दिल्ली  जम्मू  तथा  राजस्थान  श्रौर  दिल्‍ली  का

 संघ  क्षेत्र  ।

 एरनाकु लम  केरल  श्रौर  लक्ष  द्वीप  का
 संघ  क्षेत्र  ।

 हैदराबाद  आन्  प्रदेश  ।

 लखनऊ  उत्तर  प्रदेश  श्रौर  मध्य  प्रदेश  |

 9  मद्रास  कर्नाटक  ate  पांडिचेरी  संघ  क्षेत्र  ।

 जहां  तक  श्रंडमान  तौर  निकोबरा  द्वीप  समूह  श्रौर  गीश्रा  दमत  श्रौर  दीव
 के  संघ  क्षेत्र

 प्रश्न  है  वहां  स्थित  संघ  प्रदेश  प्रशासनों  को  पासपोटं  जारी  करने  के  श्रधिकार  हैं  ।

 at,  विभिन्न  कार्यालयों  की  क्षमता  की  इन  दिनों  समीक्षा  की  जा  रही  है

 जिसमें  प्रावेदन  राने  की  गति  में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  |

 ate  पासपोट  1967  के  श्रधीन  जो  नियम  बनाये  गये  थे  उनकी

 समीक्षा  को  जा  रही  है  जिसका  उद्देश्य  कार्य  पद्धति  को  सरल  बनाना  है  जिससे  कि  श्रावेदन

 देने  att  gage  जारी  करने  के  बीच  समय  कम  लगे  ।  कार्यालय  पद्धति  को  मानकीकृत

 करने  तथा  कार्यालयों  में  काम  के  ढंग  को  बेहतर  करने  के  लिए  उपाय  बरते  जा  रहे  हैं  जिससे

 किक  पासपोट  जारी  करने  में  श्रावेदनों  की  जांच  में  भी  कम  समय  लगे  ।

 चिल्ली  की  महिला  टेलीफोन  श्रापरेटरों  के  लिए  परिवहन

 तथा  झावास  सुविधायों की  व्यवस्था

 3528.  श्री  वयालार  रवि  :

 श्री  क्रे०  कुन्हम्ब्‌

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता है  कि  दिल्‍ली  की  महिला  टेलीफोन  श्रापरेटरों  को  परिवहन

 तथा  arate  की  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;  शौर

 यदि  तो  उक्त  AACATAT  के  समाधान  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 संचार  मंत्री  बजालल  :  श्रौर  (@)  :  wer  सरकारी  कमंचारियों  की  तरह

 डाक-तार  कर्मचारी  भी  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  द्वारा  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  का  उपयोग

 करते  ये  सुविधायें  प्रपर्याप्त  कमेंचारियों  की  सड़लियत  के  श्रतुसार  बस  के  मार्गों  शौर  उनकी

 समय  सारणियों  को  समायोजित  करने  के  लिए  स्थायीय  टेलीफोन  प्राधिकारी  दिल्ली  परिवहन

 निगम  के  श्रधिकारियों  के  साथ  लगातार  सम्पर्क  बनाये  रखते  हैं
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 की  समस्या  दिल्‍ली  के  टेलीफोन  श्रापरेटरों  के  लिए  ही  कोई  खास  नहीं

 दिल्‍ली  at  परे  देश  के  gee  कमंचारियों को  भी  इस  समस्या का  सामना  करना पड़  रहा  है

 सारे  देश  में  23.0  प्रतिशत  कमंचारियों  को  क्वाटर  उपलब्ध  हैं  दिल्ली  टलीफोन  जिले  के

 कुल  कमंचारियों  में  से  10.80  प्रतिशत  कमंचारियों  को  कवाटंर  मिले  हुए  जबकि  टाइप

 पा  क्वाटरों  के  हकदार  11.  4  %  कर्मचारियों  को  क्वाटर  प्राप्त  हैं  ।  टेलीफोन  झ्रापरेटरों  को

 श्रेणी  में  रखा  गया  है  ।  विभाग  दिल्‍ली  में  266  का  निर्माण  कर  रहा  है  &

 पूंजीगत  साधन  उपलब्ध  होने  पर  श्रौर  क्वाटंरों  के  निर्माण  ्  सम्बन्धी  कार्यवाही  शुरु  की

 जायेगी  ।

 कद्ठमख  लोह  श्रयस्क  परियोजना

 3529.  Wt  एस०  श्रार०  दामाणी  :  क्या  इस्पात  तौर  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 कि

 ध कद्रमख झ ऋ  लौह  श्रयस्क  परियोजना  के  बारे  में  ईरान  के  साथ  हुए  समझौते  के

 श्रनुसार  कार्य  की  qfa  समयबाधित  दो  चरणों  में  fasta  है  ;

 )  यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  त्र

 के  श्रनुसार  प्रत्येक  चरण  पूरा  होने  पर  ईरान  द्वारा  ऋण  की  कितनीं

 राशि दी  जाएगी  इस  बारे  में  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है  ।

 इस्पात  और  खान  मंत्री  बीजू  पटनायक )  कसे  ईरान  की  शाही  सरकार
 के

 साथ  किए  गए  वित्तीय  समझौते  इस  बात  की  व्यवस्था है  कि  ईरान  सरकार  कुद्ेमुख

 लौह  श्रयस्क  प्रायोजना  तथा  इससे  सम्बन्धित  शभ्रवस्थापना  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  कुल

 63  करोड़  श्रमरीकी  डालर  तक  का  ऋण  देगी  ।  यह  समझौता  4-11-1975  को  हुए  क्रय

 समझौते  के  साथ  जुड़ा  gat  है  जिसमें  नेशनल  ईरानियन  स्टील  इंडस्ट्रीज  कम्पनी  को  सितम्बर

 1980  से  अरम्भ  करके  लगभग  21  वर्षों  में  लगभग  15  करोड़  टन  लौह  श्रयस्क  सांद्रण  के

 उत्पादन  श्रौर  सुपुर्देगी  की  व्यवस्था है  ।  इस  समझौते के  भ्रन्तर्गत 2.  3  1976  को

 पेशगी के  रुप  में  10  करोड़  डालर  मिले थे  ।  वित्तीय  समझौते  के  Weare  ऋण  का  तौर  भगतान

 प्रायोजना पर  किये  गये  वास्तविक  खच  के  WTATS  किया  जाएगा  नाकि  किसी  कार्य  के  fasta

 चरण  की  पुरति पर  gat  भगतान  दस  करोड़  डालर  के  उपय क्त  पेशगी  भगतान  में  से

 करोड़  डालर  खच  हो  जाने  के  पश्चात्‌  ही  मिल  सकेगा  |

 ख  तड़ी  तांबा  प्रदावक  की  क्षमता

 3530.  एस०  भ्रार ०  दामाणी  क्या  इस्यात प्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि

 खेतड़ी  तांबा  प्रदायक  की  क्षमता  का  कम  उपयोग  किये  जाने के  क्या  कारण

 तांबा  श्रयस्क  की  प्रतिदिन  की  श्रावश्यकता  कितनी  हैं  तथा  इसकी  वास्तविक

 उपलब्धता कितनी  है  ;  अरर
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 पहले  से  ही  पर्याप्त  मात्रा  में  तांबा  सप्लाई न  किये  जाने  के  क्या  कारण

 हैं  और  भ्रावश्यक  मात्रा  तक  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 इस्पात  अर  खान  मंत्री  बीजू  :  खेतड़ी  saree  की  क्षमता के  कम

 उपयोग  के  मुख्य  कारण  तांबा  श्रयस्क  की  कम  पूति  तथा  प्रद्रावक  में  प्रोद्यौगिकीय  समस्याओं

 er  होता  है  जिसकी  वजह  से  इसके  परिचालन  कार्य  श्रभी तक  नियमित  नहीं  हो  सके  हैं  ।

 इस  सन्यंत्र  की  क्षमता के  पूर्ण  उपयोग  के  लिए  रोजाना  शभ्रांशत  9600  टन श्रयस्क

 चाहिए  ।  1976-77  में  तांबा  शभ्रयस्क  की  श्रौसत  दैनिक  उपलब्धि  लगभग  3800  टन

 इसके  1977-78  में  बढ़कर  4500  टन  तक  होने  की.भ्राशा  है  ।

 उत्पादन-निर्माण  की  दर  प्रारम्भ  में  कल्पित  दर  से  कम  रही  जो  मुख्यतः  भूमिगत

 धातु खनन  कार्यों  के  कठोर  चट्टानें  होने  के  कारण  थी  ।  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  ने  खतन  कार्यों
 ी

 की
 गति  तेज  करने  के  लिए  ore  उपाय  किये  हैं  ।  उपायों  में  पृथक  खान  प्रवेश  मागं

 रहित  wat  कार्यों  की  कम्पनी  के  खनन  इंजीयनयिरों  का  विदेशों  में  समान  खनन

 कार्यों  में  प्रशिक्षण  तथा  कनाडाई  श्रन्तराष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  खनिक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के

 प्रवासी  विशेषज्ञों  की  सहायता  से  खानों  में  खनिकों  श्रौर  परिचालकों  का  प्रशिक्षण  शामिल है  |

 हिन्दुस्तान  कापर  लि०  Hardt  खनन  योजना  में  सहायता  के  लिए  तथा  परियोजना  में  श्रयस्क

 उत्पादन  की  वर्तमान  दर  को  बढ़ाने  के  लिए  एक  विख्यात  खनन  परामशंदाता  फर्म  को  भी  काम

 पर  लगाया है  ।  इन  उपायों  के  फलस्वरुप  खेतड़ी  परियोजना  में  श्रयस्क  का  उत्पादन  में

 पिछले  «4  वर्षों  के  दौरान  लगातार  वृद्धि  हुई  है  जो  निम्नलिखित  र. डों  से  स्पष्ट  है  :

 1973-74  टन

 1974-75  6,  1  3,  09  ध्न

 1975-76  7,75,393  दन

 1976-77  टन

 1977-78  12,00,000  टन

 )

 कम्पनी  ने  1,50,000  टन  श्रयस्क  के  वार्षिक  उत्पादन  हेतु  कम्पनी  खेतड़ी  ताम्प्र  परियोजना

 के  fare  स्थित  चांदमारी  ताम्भ्र  खान  का  विकास  भी  किया  है  ।  इस  खान  की  क्षमता  बढ़ाकर

 3,00,000  टन  वार्षिक  की  जा  रही  है  ।  इसके  दरीवा  are  परियोजना  में  तांबा

 aregt  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  जिसकी  श्रयस्क  पेषण  की  दैनिक  क्षमता  100  टन  है

 और  जो  खेतड़ी  प्रदायक  के  लिए  सांद्रों  की  पूति  करती  परन्तु  खेतड़ी  प्रदावक  में  पुर्ण  क्षमता

 से  उत्पादन  मालंजखड  ताम्भ  खान  तथा  सान्द्रण  संयंत्र  में  उत्पादन  शुरु  होने  पर  ही  किए  जाने

 की  झ्राशा है  ।  वर्ष  के  दौरान  इस  परियोजना  काम  qe  हो  गया  है  ate  श्राशा  है  कि  wa

 से  वर्षों  में  10  लाख  टन  श्रयस्क  का  वार्षिक
 उत्पादन  होने  लगेगा  ।

 प्रद्यावक  की  acAarat  के  हल  के  लिए  कम्पनी  एक  प्रसिद्ध  विदेशी  धातुकमँं  सलाहकार  फर्म

 की  सेवाएं  प्राप्त  करने  का  प्रबन्ध  कर  रही  है
 ॥ |
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 कुष्ठ  रोशियाँ  का  ara a से  गुजरात  में  जाना

 3531.  श्री  श्रहमद  एम०  क्या  स्वास्थ्य  कत्याण  मंत्री  बताने  की

 कपा  करेंग  कि
 :

 vat  gee
 रोंग  सें  पीड़ितਂ  श्रधिकांश  भिखारी  बम्बई  से  गुजरात  चले  गए

 क्या  उन्हों  बसाया  जा
 रहा

 ग्रौर

 उस  राज्य  के  नागरिंकों  कों  इस  बींमारीਂ  से  सुरक्षित  रखने  के  लिए  सरकार  नें  कया  कदम

 उठायें
 हैं

 ;

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कत्याण  मंत्री  (sit  राज  :  जी  नहीं  ।

 wit  :
 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  फिर भी  इस  राज्य  में  राष्ट्रीय  कुष्ठ  नियंत्रण

 के  अंतगेत  कुष्ठ  रोगी  उपाय  करने  के  लिए  देहाती  इलाकों  में  8  कुष्ठ  नियंत्रण  260  सर्वेक्षण

 शिक्षण  त्रौर  उपचार  नगरीय  क्षेत्रों  में  16  नगर  कुष्ठ  रोगियों  की  विरुंपता  ठीक  करनें  के  लिए

 दो  चनात्मक सजेरी  कुष्ठ  से  विकट  रूप  से  शर  जटिल  रूप  से  पीड़ित  रोगियों  के  इलाज  कें

 लिए  दो  MATS  चिर्कित्सालयवास  वाले  श्रौर  पूरा  चिकित्सा  कार्याक्तात्रों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  एक

 कुष्ठ  प्रशिक्षण  केन्द्रें  घोल  दिए  गए  हैं  ।  इसंके  भ्रतिरिक्त  दौ  सरकारी  भ्रौर  3  स्वैच्छिक  कुष्ठ  अस्पताल

 हैं  जिनमें  745
 पलंग  हैं  ।  पांच  स्त्रेच्छिंक  संगठन  भी  कुष्ठ  नियंत्रण  के  काम  में  भाग  रहे  हैं

 ।  कुष्ठ

 के  झ्तुमानित  सभी  25,  000  रोगियों  का  पता  लगाया  जा  चुका  है  झ्रौर  उन्हें  इलाज  के  लिए  रजिस्टर

 कर  लिया गया  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डाक-तार  श्रौर  टेलीफोन  कार्यालय

 खोलना

 3533.  श्री  समर  गुह  :
 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार ने  1977-78 के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नए  डाक-तार घर  प्रौर

 टेलीफोन  केन्द्र  खोलने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य क्या  ् अपर

 चल  r ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रस्तावित  उक्त  डाक-तार  घर
 सार

 ८्लफान  केन्द्रो ंके  राज्यवार

 झांकड़ों  का  ब्यौरा क्या  है  ?

 संचार  मंत्री
 बूजलॉल

 :  जी  हां  ।

 वय  1977-78  के  दौरान  देहाती  इलाकों  में  3100  डाकघर  श्रौर  देश  में  श्रधिकांश

 ग्रामीण  atat  में  2300  तारघर  और  2000  लंबी  दूरी के  सावेंजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  का  प्रस्ताव

 है

 डाकघरों  के  तथा
 तारघरों  सावंजनिक  टलीफोन  घरों  के  राज्यवार  भ्रांकड़े  क्रमश  :

 प्रनुवंध  wit  ¢ ,  में  दिए  गए  हैं  पालय  में  रख  गए  देखिए
 र

 एल  ठी
 I  70577)  i
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 लिखिते  उत्तर

 3534.  श्री  घर्नसिह  भाई  क्या  स्वास्थ्य  श्रौरਂ  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  17  1976  को  स्वास्थ्य  त्रौर  परिवार  नियोजन  की  केन्द्रीय  परिषद  की

 संयुक्त  ton  में  इंडियन  मेडिसिन  सैण्ट्रल  कौंसिल  एक्ट  की  श्रनुसुचियों  में  शामिल  डिग्रियों  की  जांच

 की  जाने  की  सिफारिश  की  गई  थी  जिससे  कम  से  कम  चार  वर्ष  का  संस्थाश्रों  में  प्रशिक्षण  प्राप्त

 maa  ate  व्यक्तियों  को  मान्यता  मिल  जायेगी  अर  वह  श्रधिनियम  के  ग्रंतर्गत  विशेषाधिकारों  के  पात्र

 हो  जायेंगे  श्रौर  freatcaz  की  देशीय  चिकित्सा  पद्धति  की  प्रशिक्षण  संस्थाश्रों  की  मान्यता  हटा  ली

 जाएगी  ;

 क्या  इंडियन  मेडिसिन  कौंसिल  एक्टਂ  द्वारा  की  जाने  वाली  जांच  मात्र  दिखावा

 हैं  are  भारतीय  श्रायुवेदिक  विद्यापीठ  द्वारा  बिना  किसी  नियमित  प्रशिक्षण  के  गई  श्रहेंता

 को  मान्यता दी  जा  रही  श्रौर

 सरकार  का  इन  farrtcaz  की  देने  वाली  शिक्षा  की  व्यापारिक  संस्थाश्रों  की

 मान्यता  समाप्त  करने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 स्वास्थ्य  प्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  राज
 :

 जी  हां  ।  17

 1970  को  हुई  श्रपनी  संयुक्त  स्वास्थ्य  त्रौर  परिवार  नियोजन  केन्द्रीय  परिषदों  की  बैठक  में  wer  बातों

 के  इस  श्राशय  का  एक  प्रस्ताव  पारित  किया  कि  सरकार  भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय

 परिषद  को  भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद  1970  की  दूसरी  wage  में  सम्मिलित

 उपाधियों  are  की  जांच  करेने  के  लिएँ  निंदेश  दे  ताकि  इसके
 बाद  ऐसी  भ्रहहता

 रखने  वाले  जिन्होंने

 भारतीय  केन्द्रीय  परिषद  द्वारा  मॉन्यताप्राप्त  श्रायुर्वेदिक  कालेजों  श्रादि  में  कम  से  कम  चार

 ag  की  श्रंवंधि  का  शिक्षण  ate  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  इस  श्रधिनियम  में  दिए  गए  afaearet

 श्र  विशेषाधिकारों  के  पात्र  हो  ah  ।

 wet  भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद  ने  1977-78 के  शैक्षिक  वर्ष  से

 लौंग  किए  जॉर्न  वॉले
 भारतीय

 चिकित्सा  पद्धति  में  रंनातकपु्व  शिक्षा के  न्यूनतम  स्तरों को  श्रधिसुचित

 कर  दिंयों  हैं  जौं  यरथाएं  इस  न्यूनतम  स्तर  को  बनाए  नहीं  भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद

 1970  में  निर्धोरिति  प्रणाली  के  श्रनुसार  उनकी  मान्यता  वापिस  ले  जायेगीं  ।

 परिषद  पहले  से  ही  इस  समय  मान्यताप्राप्त  जिसमें  प्रखिल  भारतीय  विद्यापीठ

 द्वारा  प्रदत्त  weave भी  सम्मिलित  की  पूर्ण  रूप  से  जांच  कर  रही  है  ।

 मलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  में  खटमलों  का  बाधक  होना

 3535.  श्री  श्रोम  प्रकाश  त्यागी :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें
 कि

 क्या  भारतीय  चिकित्सा  श्रनुसंधान  परिंषंद॑  ने  aaa  दी  हैं  कि
 मलें  ियां

 मिर्यत्रण

 की  सकलता  में  खटमल  बाधक  हो  रह  हैं  ;  भ्रौर

 यदि  तीं  डस  खतरे  का  मुकाबला  करेंने  के
 fare  क्यों  कार्यवाही  कीं  जा  रहीं

 ह ै?
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 स्वास्थ्य  Be  परिवार  कल्याण  मंत्री  राज  ः  भारतीय  झ्रायुविज्ञान

 संधान  परिषद  ने  बताया  हैं  कि  यद्यपि  खटमलों  का  मलेरिया  फैलाने  से  कोई  सीधा  संबंध  नहीं  है  तथापि

 वे  मलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  की  सफलता  में  बाधा  बने  हुए  क्योंकि  लोग  यह  समझकर  कि  डी०

 डी०  टी०  के  कारण  खटमलों  का  प्रकोप  बढ़ता  श्रपने  घरों
 में  डी०

 डी०  का  छिड़काव

 कारवान  से  इन्कार  करत  हैं  ।

 मलेरिया  के  साथ-साथ  खटमलों
 के

 प्रकोप
 का  मुकाबला  करने  के  उद्देश्य  से  डी०  डी०

 टी ०  में  छिड़काव  से  पहले  डायजिनान  मिला  लिया  जाता  है

 देव  के  नगरोय  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  सें  डाकघर

 3536.  श्री  डी०  बी०  चन्द्रगौडा  :  क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 भारत  a q  नगरीय  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पृथक-पृथक  कुल  कितने  डाकघर  चल  रहे

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  किसी  गांव  से  डाकघरों  की  प्रधिकतम  तथा  न्यूनतम  दूरी  कितनी

 MITT

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित  डाकघरों  में  सामान्यतया  पत्न  कितने  अधिकतम  श्ौर  न्यूनतम

 दिनों  में  पहुंचता  है  ?

 संचार  मंत्री  aw  लाल  भारत  में  1-4-1977  को  शहरी  इलाकों  में

 12508  alt  देहाती  इलाकों  में  108491  डाकघर थे  |

 श्राभतौर  पर  देहाती  इलाकों  में  डाकघर  एक  दूसरे  से  2  से  3  मील  की  दूरी  पर  खोले

 जाते है  ;  तथापि  पहाड़ी  इलाकों  में  जहां  परिवहन  के  साधनों  की  कठिनाई  होती  डाकघर  काफी

 दुर  देहाती  इलाकों  में  जिन  गांवों  में  डाकघर  नहीं  है  उनकी  डाकघरों  से  अधिक  से  अधिक  श्र

 कम  से  कम  दूरी  188  किलोमीटर  श्रौर  200  मीटर  है  ।

 सामान्य  मामलों  में  पत्न  के  पहुंचने  में  1  से  5  तक  लग  जाते  हूँ  जो  उस  पत्न  के  डाक
 में  डालने  के  स्थान  प्रौਂ  उसके  गन्तव्य  स्थान  पर  निर्भर  करता  है  ।  तथापि  पहाड़ी  इलाकों  /

 रेगिस्तानों  के  गांवों  के  मामले  पत्नों  के  गन्तव्य  स्थानों  पर  पहुंचने  में  ज्यादा  समय  लग  सकता  है

 जोकि  पत्न  के  डाक  में  डालने  के  स्थान  श्रौर  उस  गांव  की  स्थिति  पर  निभर  करता है  जिसके  पते
 पर  पत्न  भेजा  गया है  ।

 नसबंदी  किए  हुए  व्यक्तियों की  नसों  का  पुनः  जोड़ा जाना

 3537.  श्री  रामानन्द  तिवारी  :  क्या  स्वास्थ्य  परिवार  कल्याण  मंत्री  नसबंदी  के  अ्रसफल

 झापरेशनों के  मामलों  में  नसों  के  पुनः  जोड़े  जाने  के  बारे  में
 16  1977

 के  श्रतारांकित प्रश्न
 संख्या  632

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रत्येक  राज्य  में  गत  तीन  महीनों  के

 दौरान  कितने  व्यक्तियों की  नसों
 को

 जोड़ा  गया  है
 ?

 स्वारथ्य  site  परिवार  कल्याण  मंत्री  राज  :  यह  सुचना  राज्य  सरकारों
 से

 एकत्र  की  जा  रही  है  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी
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 खानों  में  सुरक्षा  के  लिये  उपाय

 3538.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता :  व्या  संसदीय  e  तथा  श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  खानों  में  सुरक्षा  उपाय  प्रौर  बचाव  कार्य  तेज  करने  के  लिये  शीघ्र  कार्यवाही

 करने के  बारे  में  विचार  कर  रही है  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  उस  वर्ष  इस  बारे
 में

 किन-किन  मुख्य  प्रस्तावों  पर  विचार

 किया  ;

 क्या
 खानों

 में
 विस्फोट

 के  लिये  दिये  जाने  वाली  मुश्रावजे
 की

 राशि  को  बढ़ा  दिया  गया

 क्या  खान  शभ्रभी  तक  सख्ती  से  लागू  नहीं  किया  गया
 है  ;  श्रौर

 सरकार  दुवारा  खानों
 की

 सुरक्षा  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  जी  att

 are  :
 विवरण  संलग्न  है  ।

 खान  1952  की  धारा  2  के  खण्ड  में  यथापरिभाषित  किसी  भी

 खान में  किसी  भी  खनन  कायें  या  लिपिकीय  art  को  छोड़कर  किसी  खनन  कार्य  के  भ्रनुषंगी  या  किसी

 खनन  कार्य  या  निकाली  जाने  वाली  धातु  से  संबंधित  किसी  प्रकार  के  कार्ये  या  भूमि  के  नीचे  किसी

 भी  प्रकार  के  कार्य  में  नियोजित  व्यक्ति  जो  प्रतिमाह  1000 रुपये  से  मजदूरी  प्राप्त  करते

 श्रौद्योगिक  ate  कतिपय  ऐसी  व्यावसायिक  बीमारियों  की  सूरत  जिनका  परिणाम  मृत्यु

 या  भ्रशक्तता  कर्मकार  प्रतिकर  1923  के  भ्रधीन  प्रतिकर  प्राप्त करने  के  पात्र  है  ६

 1-10-1975  से  के  श्रधीन  प्रतिकर
 की

 दरें  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 खान
 1952  को

 यथासम्भव  कड़ाई  से  लागू  किया  जा  रहा  है  ।

 faazor

 राष्ट्रीयकृत  कोयला  में  निम्नलिखित  कार्रवाई  की  गई  है  या  करने  का  प्रस्ताव  है  :

 (1)  प्रांतरिक  सुरक्षा  संगठनों  का  गठन  श्रौर  उनका  प्रभाव  पूर्ण
 कार्य

 ।

 (2)  जो
 कोयला  खानें  जलमग्न  हैं  श्ौर/या  जिनमें  प्राग

 उनमें
 सुरक्षा  उपायों  का

 पुनरीक्षण  करना  ।

 3)  भूमि के
 गिरने  से  होने  वाली  दु्घेटनाश्रों  को

 कम  करने  वाले  उपायों  को

 जिनमें  निम्नलिखित  भी  शामिल  है
 --

 राज्य  वन  निगमों  से  ate  अधिक  लकड़ी  की  खरीद  ।

 जहां  कहीं  संभव  हो  लकड़ीਂ  के  श्रवलंब को  स्टील  फ़िक्शन  हाईड्रोलिक  प्रापस्‌

 श्रौर  प्रन्य  प्रकार  के  उच्च  किस्म  के  श्रवलंबों  से  प्रतिस्थापित  करना  |

 कोयला  काटने  वाली  मशीनों  का  अ्रधिक  उपयोग  करना  |
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 (4)  गैस  से  होने  वाली  दु्घेटनाशों  को  कॉम  करने  वाले  उपायों  को  जिनमें

 निम्नलिखित  भी  शामिल  हैं
 --

 डिग्री LED  भ्रौर  वाली गैस  पूर्ण  खानों  में  पर्याप्त  संख्या  में  से  मीटरों  की

 करना

 डिग्री  IY  वाली  गैस  पूर्ण  खानों  में  श्रात्मरक्षेक  उपकरणों  की  व्यवस्था  करना  |

 डिग्री  TIT  वाली  गैस  पूर्ण  खानों  में  वैकल्पिक  पावर  सप्लाई  की  व्यवस्था  करना  |

 पर्याप्त  संख्या  में  फ्लेम  सेफ्टी  लैम्पों  की  व्यवस्था  करना
 ।

 (5)  हालेज  दुर्घटनाओं  को  कम  करने  वाले  उपायों  को  जिनमें

 शॉमिलें  हैं

 लाइटर  सेयान  रेलों  को  हैविचर  सेक्शन  रेलों  से  प्रतिस्थापित  करना

 हालेज  सड़कों
 पर  उचित  रोशनी  की  व्यवस्था  करना  तथा  zat  पर  लाल

 हुटर/चमकीले  पेंट  लगाना  ताकि  यंह  पता  चले  कि  हालेज  कायें  प्रगति  पर  है
 ।

 (6)  पानी
 से  होने  वाली  दुर्घटनाओं  को  कम  करने  वाले  उपायों  को  जिनमें

 निम्नलिखित  भी  शामिल  है  —e

 नालों  श्रादि  के  किनारे  खतरे  की  चेतावनी  देने  वाले  स्वचालित

 उपकरण  लगाना  ताकि  समीप  की  कोयला  खानों  के  पानी  के  तल  के  खतरे  के

 निशान  से  ऊपर  जाने  के  सम्बन्ध  ् कें सतक  कर  दिया  जाए  ।

 पर्याप्त  संख्या  में  adams  बोरिंग  उपकरणों  की  व्यवस्था  करना  |

 (7)  कर्मचारियों  में  सुरक्षां  के  प्रति  जागरूकता  जिसमें  निम्नलिखित  भी  शामिल

 हँ  ——

 श्रमिकों  कों  saa  प्रशिक्षण  देना  ताकि  वे  guerra  को  घटा  सैकें  ।

 टेप  रिकार्डो ंके
 माध्यम

 से  सुरक्षा  संबंधी  श्रनुदेशों  को  ब्रोड  कॉस्ट  करना  ।

 पात्र  श्रमिकों के  लिए  कंप  genet  श्रौर  बूटों की  व्यवस्था  करना | a

 ग्रोवरमेंन  के  प्रमाण  पत्न  धारण  करने  वाले  श्रमिकों  को  निरीक्षकोंਂ

 केरूप  में  नियुक्त करना  ।

 पिट  सुरक्षा  समितियां  गठित  करना  ।

 माइनिंग  श्रोवरमैंनों  ate  सर्वेक्षकों  की  श्रेणियों  में  श्रमिकों  की

 भूमि
 के  नीचे  जहां  लम्बी  दूरी  तय  करनी  श्रन्तग्रंस्त  हो  वहां  भूमिगत  परिवहन

 की  व्यवस्था  करेंमा

 शभ्रधिकारियों  की  भावी  safe  के  अवसरों  को  सुरक्षा  के  क्षेत्र  में  उनके

 किये  जाने  वाले  कार्य  से  जोड़ना

 (8)  लोॉगवाल  श्रोपनकास्ट  खनन  को  अधिक  महत्व  देना  ।

 (9)  fat  कार्य  को  बढ़ाना

 (10)  खानों  में  इंलेक्ट्रोनिक  उपस्करों का  प्रयोग  करना
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 = re  ee

 ल्खित  उसर
 ne eee  ह  न

 उसी  दा  है  कि  सम्मेलन
 के

 विचार  विमर्शों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कोयला  खानों

 से  भिन्न  खानों  के  संबंधित  TaeyHT  ने  भी  खानों  में  सुरक्षा  की  स्थितियों  को  सुधारने  के  लिए  उपाय

 किए
 होंगे

 ।

 ऐस  सुरक्षा  उपायों  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  पर  नजर  रखने  के  यह  निर्णय  किया  गया  है

 कि  खान  सुरक्षा  सम्बन्धी  तीसरे  सम्मेलन
 की

 सिफारिश  के  श्रनुसरण  में  स्थापित  की  गई  समिति
 को

 पुनर्गठित किया  जाए  ।  यह  संमिति न  केवल  विभिन्न  सुरक्षा  सम्मेलनों के  निर्णयों  के  कार्यान्वयन
 sSNA

 की  पुनरीक्षा  बल्कि  ये  ऐसे  अन्य  सम्मेलनों  जिनका  खानों  में  सुरक्षा से  सम्बन्ध  की  सिफारिशों

 पर  की  गई  कार्रवाई  की  प्रगति  तथा  खान  afafaan,  1952 की  धारा  24  के  gee afsa fro गठित  किए

 ए  जांच  न्यायालयों की  प्रकाशित  रिपोर्ट  में  वर्णित  सिफारिशों  पर  की  गई  waadt SS]  कार्रवाई  की

 पुनरीक्षा  भी  करेगी  |  इस  समिति  को  ate  प्रभावी  बनाने  के  लिए  इसमें  श्रमिकों  तथा  प्रबन्धकों  को

 व्यापक  प्रतिनिधित्व  दिया गया  है  ।

 3  जहां तक  बचाव  कार्यों  का  संबंध  वर्तमान  बचाव  केन्द्रों  के  areata  तथा

 नए  बचाव  केन्द्र  खोलने  संबंधी  एक  योजना  को  श्रंतिम  रूप  दिया  गया  है

 बोनस  को  शआ्ास्थगित  सजरो  के  रूप  में  मान्यता  देना

 3539.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  क्या  संसदीय  श काय  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 fir

 क्या  सरंकार
 का  विचार  बोनस

 की  श्रास्थगित  मंजूरी
 के  रूप  में  मान्यता  देने  का  है  ;

 श्रौर

 यदि  at,
 तो

 इसका  सार  क्य  है
 ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  )  aI  बोनस के  प्रश्न  के

 सभी  पहलों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  stews  dae  tate  faa  लिए  शाक  क  खप

 टेलीविजन  की  लाइसेंस  फीस  बढ़ाना

 3540.  श्री  दुर्गा  चन्द  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  टेलीविजन  लाइसेंस
 फीस  30  रुपये  से  बढ़ाकर  50  रुपये

 कर दी  गई

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  श्रौर

 क्या  लाइसेंस  फीस  में  कमी  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 संचार  मंत्री  बज  लाल  जी  att  से  टेलीविजन लाइसेंस

 का  शल्क  30  रुपये  से  बढ़ाकर  50  रुपये  कर  दिया  गया  था  ।

 रेडियो  सेट  के  लाइसेंस  शुल्क  की  तुलना  में  टेलीविजन  सेट  का  लाइसेंस  शुल्क  प्रचपात ्य

 में  कम  था  ।  इस  श्रसंगति  को  दूर  करने  के  लिए  लाइसेंस  शल्क  में  वृद्धि  की  गई  थी

 लाइसेंस  शुल्क  घटाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं है  ।
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 aitertfire  प्रतिष्ठानों  का  बन्द  किया  जानता

 3541.  att  ज्योतिर्मय बसु
 :

 क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि
 :

 प्रत्येक  राज्य  में  25  1975 से  1977  तक  की  श्रवधि  में  कितने  (1)

 बड़े  (2)  मध्यम  श्रौर  (3)  लघु  श्रौद्योगिक  प्रतिष्ठानों  को  बन्द  किया  गया  ;

 इन  प्रतिष्ठानों
 को

 बन्द  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप कुल  कितने  श्रमिकों  की  जबरन

 छुट्टी  की  छंटनी  की

 इन्हें  बन्द  करने  के  क्या  क्या  कारण  थे  ;

 श्राज  तक  कितने  मध्यम  ate  बड़े  प्रतिष्ठान  खोल  दिये  गये  श्रौर

 इन  सभी  प्रतिष्ठानों  को  खुलवाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 संसदीय
 कार्य  तथा  श्रम

 मंत्री  रवीन्द्र
 :

 से
 श्रपेक्षित  सूचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  प्रौर  यथासमय  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  |

 अ्रहमदबाद  टेलीफोन  सलाहकार  समिति

 3542.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अ्रहमदाबाद  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  ३  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  उक्त  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 यदि  तो  समिति  कब  पुनर्गठित  की  जायेगी  तथा  कब  यह  पुनः  अरपना  कायें

 श्रारम्भ  कर  देगी  ;  श्रौर

 इस  संबंध  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्री  बुज  लाल  :  जी  नही ं।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 are  अहमदाबाद  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  की  अ्रवधि  31-5-76  को

 समाप्त हुई  थी  ।  टेलीफोन  सलाहकार  समितियों  के  गठन  के  बारे  में  हाल  ही  में  कुछ  संशोधन किये

 गये  हैं  att  नामांकन  मांगे  गये  हैं  ।

 श्रमरीका  श्रौर  ब्रिटेन  में  राजनयिक  नियुक्तियां

 3543.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  faza  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  बिचार  वाशिगटन  तथा  लन्दन  में  शीघ्र  ही  सर्वोच्च  पदों  पर  नई

 राजनयिक  नियुक्तियां  करने  का

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  संभावनायें  क्या

 क्या  झ्मरीका  में  वर्तमान  भारतीय  राजदूत  ग्रौर  ब्रिटेन
 में  भारतीय  उच्चायुक्त  ने

 अपने-अपने  पदों  से  त्यागपत्र  दे  दिया  है  या  उन्हें  ये  पद  छोड़ने  को  कहा  गया

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है ?
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 14  1977  लिखित  उत्तर

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी
 :  ate  किसी  मिशन  प्रमुख  को  बदल

 दिया  जाये  भ्रथवा  उसे  काम  करते  रहने  दिया  इस  बारे  में  विचार  करते  समय  सरकार  को

 अनेक  बातों  का  ध्यान  रखना  पड़ता है  इस  प्रकार  की  नियुक्तियों  के  बारे  में  get  कोई  भ्रन्तिम

 निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  सामान्य  राजनयिक  प्रथा  के  जब  कभी  ऐसे  किसी  परिवर्तन  के

 लए  प्रस्ताव  रखा  जाता  है  तो  उसकी  arastaar  घोषणा  करने  से  पहले  संबद्ध  देशों  की  सरकारों  से

 स्वीकृति  लेनी  होती  है  ।

 तर  सरकार  को  यह  शभ्रधिकार  है  कि  वह  जब  कभी  श्रावश्यक  समझे  परिवर्तन

 कर दे  ।

 मेडिकल  कालेजों  द्वारा  छात्रों  से  चन्दा  age  किया  जाना

 3544.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  देश  में  भ्रनेक  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  मेडिकल

 कालेज  प्रवेश  पाने  के  इच्छुक  छात्रों  से  निधिਂ  अ्रथवा  चन्दे  के  रूप  में  बहुत  बड़ी-बड़ी

 राशियां  वसूल  करते  हैं  जो  कि  निर्धारित  फीसਂ  से  भी  बहत  ही  श्रधिक  होती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  कुप्रथा  को  रोकने के  लिए  सस्कार  क्या  कदम  उठा  रही

 क्या  सरकार  का  ध्यान  कर्नाटक  में  कुछ  ऐसे  मेडिकल  कालेजों  की.श्रोर  दिलाया  रया  है

 जो  ऐसी  कुप्रथाएं  चला  रहे  ौर

 (#)  यदि  तो  उन्हें  नियंत्रित  करने  के  लिए  कया  का्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  गौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  राज
 :  शौर  राज्य  सरकार

 के  किसी  मेडिकल  कालेज  द्वारा  जबरन  निधि  अथवा  चन्दे  के  रूप  में  भ्रत्यधिक  धनराशि  वसूल

 करने  के  बारे  में  भारत  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  सरकारी  मेडिकल  सम्बन्धित

 राज्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किया  गया  शिक्षा  शुल्क  वसूल  करते  हैं  ।  गैर-सरकारी  मेडिकल  काले  ज

 सरकारी  मेडिकल  कालेजों  की  श्रपेक्षा  बहुत  ज्यादा  शिक्षा  शुल्क  वसूल  करते  हूँ  ।  कुछेक  गैर-सरकारी

 मेडिकल  कालेज  में  प्रवेश  देने  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  शल्क/चन्दा  वसूल  कर  रहे  हैं  जिसकी  दर  एक

 कले ज  से  दूसरे  कालेज  में  एवं  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  भिन्न  faq  हैं  ।
 जो  मेडिकल  कालेज

 ला

 देन ेके  लिए  छात्रों  से  प्रति  व्यक्ति  शुल्क  वसूल  करते  उनके  नाम
 इस

 प्रकार  है
 ——<—

 1  कस्तूरबा  मेडिकल  काले  मंगलौर  |

 2  ज०  ज०  एम०  मेडिकल  कले  देवनगेरे  |

 3  एम०  श्रार्‌०  मेडिकल  गुलबर्ग

 4  ज०  एन०  मेडिकल  बेलगांव  |

 कर्नाटक  में  मेडिकल  कालेज  कर्नाटक  राज्य  के  छात्रों  से  5,000  रुपये  शौर  श्रन्य  राज्यों  के

 छात्रों  से  35,000  रु  पये  प्रति  व्यक्ति  शुल्क  वसूल  करते  हैं  ।
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 बिहार  के  जो  निम्नलिखित  मेडिकल  कालेज  व्यक्ति  शुल्क ले  रहे
 थे  उन्हें  सरकार  ने

 अपने  अधिकार  में  ले  लिया  हैं

 1  UT.  जी०  एम०  मेडिकल  जमशेदपुर

 2  श्र  कब्ग  मेडिकल  काले  मुजफ्फरपुर  |

 3  areat  प्रेडिकल  काले  गया  ।

 4  पाटलीपुत्र  मेडिकल  धनबाद

 5  नालत्दा  मेडिकल  काले  पटना

 भारत  सरकार  को  इप  बारे
 में  बहुत  fara है

 कि  कुछेक  गैर-सरकारी  मेडिकल

 कालेज  चरत  प्रति  व्यक्ति  शुल्क  बुल  करते  हैं  उससे  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  कों  इस

 बात  पर  जोर  fear  है  कि  वे  इन  मेडिकल  कलेजों  के  प्रबन्ध  को  awa  हाथ  में  ले  लें  ।

 ate  area  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी है  कि  कर्नाटक  में  कुछ

 सरकारी  मेडकन  कलेज  प्रति  व्यक्ति  शुल्क  age  कर  रहे  हैं  ऐसे  मेडिकल  काले जों
 को  श्रपने  हाथ

 में  लेना  राज्य  सरकार  का  काम  है  ।

 बीसाशुदा  qTaat  से  acquit  की  चोरी

 3545.  श्री  शिव  सम्पति  राम  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (
 )  क्या  सरकार  ने  उन  परिस्थितियों  की  जाच  की  है  जिनमें  1977  के  महीने

 में  Arle  रोड  नई  दिल्‍ली  में  त्रीमा-शुदा  पारसलों  में  से  वस्तुग्नों  की  चोरी  हो  गई

 (a)  इस  मामले  में  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों  के  नाम  तथा  श्रत्य  विवरण  क्या  हैं  ak

 उनसे  कितने  मृत्य  की  सम्पत्ति  बरामद  की  गई

 गत  तीन  वर्षों  बीमाशुदा  पार्सलों  से  चोरी  की  गई  सम्पत्ति  के  कारण

 किये  गये  दावों  के  लिये  सरकार  ने  कुल  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  ौर

 बौमाशुदा  पार्सलों  की  अधिक  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिये  तौर  गिरफ्तार  किये

 गप  व्यक्तियों  के  fang  क्या  कांयेवाही  की  गई  है  ?  !

 संचार  मंत्री  ast  लाल  :  जी

 पुलिस  ने  दो  बाहरी  व्यक्तियों  को  हिरासत  में  लिया है
 :

 (1)  श्री  त्रोम  ata  दिल्‍ली  श्र

 (2)  श्री  वेद  गांव  नया  ata,  दिल्‍ली  राज्य

 इन  दो  व्यक्तियों  के  पास  से  करीब  34,000  रुपये  मूल्य  की  सम्पत्ति  बरामद  की  गई  है  ।

 दिल्‍ली  stimulant  में  बीमा  पार्सलों  के  संबंध  में  किये
 गये  दावों  पर  सरकार  ने  मग्ावज

 की  जो  रकम  ग्रदा  की  है  उसका  उल्लेख  नीचे  किया  गया  है  — =

 . 1974-75  13,953.00  रुपये

 1975-76  33,966.61 रुपये

 1976-77
 52,529. 40  रुपये

 66



 लिखित  उत्तार 23  ग्रांवाढ  1899
 |

 माकंट  रोड  डाकधर  में  रात के  .  चौकीदारों की  संख्या  बढ़ा दी  गई  है  ।  भविष्य  में

 एपी  कोई  न  इससे  बचने  के  लिए  समी  इमारत  की  रोशनदानों  ate  दरवाजों

 पर  लोहे का  जंगला  लगाने  के  कार्रवाई  शुरू  कर दी  मई  है

 यूरोपियन  कमीशन  इं  चाज  श्राफ  एक्सटनंल  श्रफेयर्स  के  बाईस  प्रेसीडेंट  का  दौरा

 3546.  व्मी  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  fazar  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  युरोपियन  कमीशन  इंचाज  ग्राफ़  एक्सटनैल  अफयस  के  वाईस  प्रेसीडेन्ट  ने  भारत

 सरकार  के  निमंत्रण  पर  इस  वर्ष  मई  में  भारत  का  दौरा  किया

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  Tey  ब्यौरा  कया  है

 (7)  इस  सानतीय  श्रतिथि  के  साथ  art  लोगों  के  नाम  क्या  श्रौर

 क्या  सरकार  तया  करने  वाले  इस  दल  के  बीच  परस्पर  रुचि  श्र  लाभ  के  एक

 या  श्रधिक  विषयों  पर  कोई  ठोस  वात-दीत  हुई  थी  तथा  कोई  क़रार  हूए  थे  ?

 प्रधान  मंत्रो  मोरारजी  जी  att

 श्री  हेफरकेम्प  14  मई  से  17  मई  तक  भारत  मैं  थे  अरर  एशियाई  देशों  में  हमारा

 ही  देश  प्रथम  था  जिसकी  उन्होंने  यूरोपीय  के  उपाध्यक्ष  एवं  विदेश  कार्ये  प्रभारी  के  रूप  में

 सम्भालने  के  बाद  यात्रा  की  थी  |

 श्री  हेफरकेम्प  के  साथ  उनके  मंल्रिमंडल  के  shee  एशिया

 निदेशालय  के  ९  प्रभागाध्यक्ष  श्री  जान  कमीशन  के
 दल

 के  सदस्य  श्री  मार्टिन  वासे

 शर  श्री  डेविड  रीनर्ट  भी  श्राये  थे  ।

 श्री  हेफरकेग्प  श्रपनी  इस  यात्रा  के  दौरान  प्रधान  मंत्रो  से  मिले  तथा  उन्होंन  विदेश

 वित्त  वाणिज्य  संचार  मंत्री  और  इस्पात  एवं  खान  मंत्री  से  बातचीत  की  ।  भ।रत

 प्रौर  यूरोपीय  अ्राधिक  समुदाय  के  बीच  श्राथिक  सहयोग  को  ate  बढ़ाने  के  लिए  तथा  परिस  में  हो

 रही  उत्तर-दक्षिण  वार्ता  के  विषय  में  उपयोगी  विचार-विमर्श  हम्ना  ।

 श्री  aecaT HlYs aAaAlaT arta कोई  समझौता  सम्पन्न  करने  भारत  नहीं  श्राये  थे  बल्कि  वह  तो  नई  सरकार

 के  सदस्यों  से  मिलने  शौर  भारत  are  यरोपीय  अर्धिक  समंदाय  के  बीच  परस्पर  हित  के  मामलों

 के  प्रति  हमारे  रवैये  को  ज्यादा  Hes)  तरह  समझने  के  लिये  थे  ।

 खनिकों  की
 सुरक्षा  के  लिये  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  के  निरीक्षक  द्वारा

 बौर

 3547.  श्री  दिव  सम्पति  राम  :  क्यों  संसदीय  काय  तथा  श्रम  मती  यह  बताने  की  कृ

 करेंगे  कि

 सरकार  को  पता  चला  हैं  कि  खानों में  दुर्घटनाश्रों का  एक
 मुख्य  कारण यह  है

 fe  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  के  निरीक्षक  भीतरी  भागों  में  जाकर  खपनों  का  दौरा  नहीं  करते

 और

 (a)  दे  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  है  ्रौर  खनिकों  की  श्रधिकाधिक

 सुरक्षा  के  लिपे  इस  सम्बन्ध  में  कदम  ज़ा
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 संसदीय  art  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :.  निरीक्षणों  की  कमी  को

 दुर्घटनाओं  का  मुख्य  कारण  नहीं  समझा  गया  है  |

 विवरण  संलग्न  जिसमें  खनिकों  की  सुरक्षा  में  सुधार  करने  हेतु  किये  गये  उपाय

 था  किये  जाने  वाले  प्रस्तावित  उपाय  निर्दिष्ट  किये  गये

 विवरण

 राष्ट्रीयकृत  कोयला  खानों  में  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये  हूँ  या  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 है

 (1)  सुरक्षा  संगठनों  का  गठन  शौर  उनका  प्रभावपूर्ण  ज्  |

 (2)
 जो  कोयला  खानें  जलमग्न  हैँ  जिनमें

 आग
 उनमें  सुरक्षा  उपायों  का

 पुनरीक्षण  करना

 (3)  भूमि  के  गिरने  से  होने  वाली  दुर्घटनाओं  को  कम  करने  उपायों  को

 जिनमें  निम्नलिखित  भी  शामिल  है  :

 वन  निगमों  से  att  अ्रधिक  लकड़ी  की  खरीद  |

 जहां  कहीं  संभव  हो  लकड़ी  के  अवलंब  को  स्टील  fra  हाइड्रोलिक  है|

 प्रौर  अन्य  प्रकार  के  उच्च  किस्म  के  ऑ्रवलंबों  से  प्रतिस्थापित  करना  ।

 कोयला  काटने
 वाली

 मशीनों  का  श्रधिक  उपयोग  करना

 (4)
 मैस  से  होने  वाली  दुर्घेटनाझ्ों  को  कम  करने  वाले  उपायों  को  जिनमें

 निम्नलिखित  भी  शामिल  है  ———

 (a)  डिग्री  111  ale  11  गैस  पूर्ण  खानों  में  पर्याप्त  संख्या  में  में  थनोमीटरों  कीः

 व्यवस्था  करना  ।:

 डिग्री  11  वाली  गस-पूर्ण  खानों में  ग्रात्मरक्षक  उपकरणों  की  व्यवस्था  करना

 feat  111  वाली  गैस-पूर्ण  खानों  में  वेकल्पिक  पावर  सप्लाई  की  व्यवस्था  करना  ?!

 पर्याप्त  संख्या  में  फ्लेम  aet  लम्पों  की  व्यवस्था  करना

 (5)  होलेज  दुर्घटनाओं  को  कम  करने  वाले  उपायों को  जिनमें  निम्नलिखित

 शामिल  है

 लाइटर  सेक्शन  रेलों  को  हेविचर  सेक्शन  रेलों  से  प्रतिस्थापित  करना  ।

 हालेज  सड़कों  पर  उचित  रोशनी  की  व्यवस्था  करना  तथा  टबों  पर  लाल  बत्ती /

 हुटर/चमकीले  पेंट  लगाना  ताकि  यह  पता  चले  कि  हाले ज  कार्य  प्रगति  पर  है  ।

 (6)  पानी  से  होने  वाली  दुर्घटनाओं
 को

 कम  करने  वाले  उपायों  को  जिनमें
 निम्नलिखित  भी  शामिल हैं

 नालों  arte
 के  किनारे खतरे  की  चेतावनी  देने  वाले  स्वचलित  उपकरण

 लगाना  ताकि  समीप  की  कोयला  खानों
 के  पानी  के

 तल
 के  खतरे  को  निशान

 से  ऊपर  जाने  के  सम्बन्ध  में  कर  दया  जाए
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 पर्याप्त  संख्या  में  sia  बोरिंग  उपकरणों  की  व्यवस्था  करना  |

 कारियों  pear  पोह  विंग

 भो

 शारित oe है ष्

 (#)  श्रमिकों  को  उचित  प्रशिक्षण  देना  ताकि  वे  को  घटा  सकें  ।

 टेप  रिकार्डों  के  माध्यम  से  सुरक्षा  सम्बन्धी  भ्रनुदेशों  को  ब्राडकास्ट  करना  |

 पात्र  श्रमिकों  के  लिए  कप  हैल्मटों  ae  बूटों  व्यवस्था  करना  ।

 (7)  अआओवरमैन  के  प्रमाण-पत्र  धारण  करने  वाले  श्रमिकों  को  निरीक्षकों

 के  रूप  में  नियुक्त  करना ।

 पिट  सुरक्षा  समितियां  गठित  करना  ।

 माइनिंग  श्रोवरमैनों  और  सर्वेक्षकों  की  श्रेणियों  में  श्रमिकों  की

 को  प्रशिक्षण द्वारा  पुरा  करना  ।

 (5)  भूमि  के  नीचे  जहां  दूरी  तय  करनी  भ्रस्तगंग्रस्त  वहां  भूमिगत

 परिवहन की  व्यवस्था  करना

 न्
 द्  अ्रधिकारियों  की  भावी  उन्नति  के  wae  को  सुरक्षा  के  क्षेत्र  में  उनके  द्वारा

 किये  जाने  वाले  pat  से  जोड़ना  |

 (8)  लोॉगवाल  भ्र  भ्रोपनकास्ट  खनन  को  अधिक  महत्व
 aor देना  |  |

 (9)  स्टोविंग  कार्य  को  बढ़ाना  |

 (10)  खानों  में  इलेक्ट्रोनिक  उपस्करों  का  प्रयोग  करना  :

 उसी  प्रकार  श्राशा  है
 कि

 सम्मेलन  के  विचार  विमर्शों
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए  कोयला  खानों

 से  भिन्न  खानों  के  सम्बंधित  प्रबन्धकों  ने  भी  खानों  में  सुरक्षा  की  स्थितियों  को  सुधारने  के  लिए  उपाय

 किए  होंगे  ।

 ऐसे  सुरक्षा  उपायों  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति
 पर

 नजर  रखने  के  यह  निर्णय  किया  गया  है

 कि  खान  सुरक्षा  सम्बन्धी
 तीसरे  सम्मेलन की

 सिफारिश
 के  श्रनुसरण  में  स्थापित  की  गई  समिति

 को  पुनर्गठित
 किया  जाए  ।  यह  समिति  न  केवल  विभिन्न  सुरक्षा  सम्मेलनों  के  निर्णयों  के  कार्यान्वयन

 की  पुनरीक्षा  करेगी  बल्कि  यह  ऐसे  ्नन्य  जिनका  खानों  में  सुरक्षा  से  सम्बन्ध  की

 सिफारिशों  पर  की  गई  कार्रवाई  की  प्रगति  तथा  खान  1952  की  धारा  24  के  भ्रधीन

 गठित  किए  गए  जांच  स्यायालयों  की  प्रकाशित  रिपो  में  वर्णित  सिफारिशों  पर  की  गई  श्रनुवर्ती

 कार्रवाई  की  पुनरीक्षा  भी  करेगी  ।  इस  समिति  को  ौर  प्रभावी  बनाने  के  लिए  इसमें  श्रमिकों  तथा

 प्रबन्धकों  को  व्यापक  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  श्रौषघालय

 3548.  श्री  दिव  सम्पत्ति  राम  :  क्या  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मंत्री यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि

 केन्द्रीय  र  स्वास्थ्य  योजना  के  अधीन  कितने  हो  पैथिक  श्रौषघालय चल  रहे

 हैं  प्र  वे  कहां-कहां हैं
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 क्या  होम्योगैथिक  AITATATTT  की  इतनी  संख्या  पर्थाप्त  है  ्रोर  यदि  way,  तो  केन्द्रीय

 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अधीन  अ्ौर  ग्रधिक  ऐसे  श्रौषधालय  खोलने  के  लिए  .  काय  की  गई

 है  श्रयवा  करने  का  विचार  है  ;

 क्या  होम्योपैथिक  श्रौषधालय  एक  स्वतंत्र  एकक  होता  ate  यदि  at,  तो  होम्योपैथिक

 के  डाक्टरों  को  एलोपैथिक्र  श्रौषघालयों  के  चिकित्सा  श्रधिकारी  के  अधीन  रखने  के

 क्या  विशिष्ट  कारण  हैं  ;  तौर

 क्या  होम्योपैथिक  श्रौषधालयों  में  ताकत  की  दवाश्रों  तथा  प्राम  कमजोरी  के  उपचाराथ

 अरन्य  दवाओं  की  कमी  wit  यदि  तो  इन  zara  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 स्वास्थ्य  श्र  परिवार  कल्याण  मंत्री  राज  :  से  इस  समय  केन्द्रीय

 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  walt  14  होम्योपैथिक  श्रौषधालय  कार्य  कर  रहे  हैं  में

 4  इलाहाबाद  पटना

 तथा  बम्बई  में  एक-एक  श्रौषघालय )  दिल्‍ली  में  ate  होम्योपैथिक  खोलने  के  प्रश्न  पर

 सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा
 है  ।  omer  जिन  शहरों में  केत्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजन

 चल  रही  है  उनमें  ate  होम्योपैथिक  प्रौषधालय  खोलने  के  मामले  का  निर्णय  इन  ara

 लायों  में एक  ag  की  अवधि  के  दौरान  रोगियों की  दैनिक  area  उपस्थिति  को  देखने  के  बाद  किया

 जाएगा  ॥

 जहां  तक  होम्योपैथिक  विषय  का  सम्बन्ध  होम्योपैथिक  फिजीशियन्स  एलोपैथी  के  चिकित्सा

 श्रधिकारियों  के  श्रधीन  नहीं  हैं  ।  पूरे  एलोपैथिक  श्रौषधालय  तथा  होम्योपैथिक  यूनिट  का

 । प्रशासनिक  नियंत्रण  प्रौषधालय  के  प्रभारी  चिकित्सा  श्रधिकारी  के  भ्रधीन  होता  है

 जी  नहीं  |

 pecan  पक  ores
 में

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य
 य  योजना के  श्रौफ्घालयों  की  संख्या सें  वद्धि

 3549.

 *  श्री  सुखदेव  प्रसाद
 कया  स्वास्थ्य  wie  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंग कि

 कया  दिल्‍ली  में  चल  रहे  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  के  प्रत्येक  में  रोभियों

 की
 भारी  भीड़  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  इनकी  संख्या  में  वृद्धि  करने  पर  fax  कर  रही  है

 श्रौर

 यदि  तो  अतिरिक्त  areas  कहां-कहां स्थापित  किये  जायेंगे  झ्रौर  वे  सम्भवत

 कब  तक  काय  करना  आरम्भ  कर  देंगें
 ?

 श्रौर  कल्याण  मंत्री  राज  :
 जी  हां  ।

 नए  श्रौषधालय  कहां  कहां  श्रौर
 किस

 किस  तारीख को  खोले  जायेंगे  यह  उपयकक्‍्त
 के  मिलने  पर  निर्भर  करता  है  ।
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 तन्त  ere  पलना  rere गोल  स्थित  केन्द्रीय  य  रकार  स्वास्थ्य य Wet  स्राषघालय  का

 विस्तार

 3550.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  कया  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने की

 क्या  नई  दिल्‍ली  के  गोल  मार्किट  क्षेत्र
 में  बड़ी  संख्या  में  बहुमंजिले  फ्लैटों  के  बन  जानें

 के  फलस्वरूप  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  के  श्रौषधालय  का  विस्तार  फरने  का  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  मंत्री  राज  :  जी  नहीं  ।

 ae  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 इण्डियन  टेलीफोन  पालघाट  स्थित  इलेक्ट्रोनिक

 एक्सचेंज के  उत्पादन  में  वद्ध

 3551.  श्री  ato  एम०  सुधीरन  :
 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  )  क्या  इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  पालघाट  स्थित  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  के  उत्पादन

 में  कमी  हुई  है  ;  ak

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्री  (att  aw  लाल  वर्का
 :  शौर  (q@)  इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड

 का  पालघाट  स्थित  इलेक्ट्रोनिक्स  किस्म  के  छोटे  ठेलीफोन  एक्सचेंज  तैयार  करने  के  लिए

 रहा  है  ।  क्योंकि  इस  तरह  के  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  डिजाइन  त् अ्रोर  विकास  का  इण्डियन

 टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  ने  पहली  बार
 है

 पालघाट
 एकक  का  1976-77  में  ही  शुरू

 | हो  सका  है  1976-77  में  हुए  उत्पादन  का  मूल्य  लगभग  20  लाख  रुपये  था  ।  बजट

 अनुमानों  के  वित्त
 वर्ष

 1977-78
 में  यहां  250  लाख  रुपयों के  उपस्कर

 तैयार  किए  जाने  की  are  की  जाती  है  |  पालघाट  के  कारखाने  में  उत्पादन  नहीं  घटा

 पै  ।

 लौह  श्रयस्क के  निक्षेप

 3552.  पी०  Fo  :  कया  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  लौह  श्रयस्क  के  विद्यमान  निक्षेपों  का  समूचे  रूप  में  श्रनुमान  लगाया

 यदि  तो  उसके  राज्यवार  तथ्य क्या  हैं  ;

 इस  समय  लौह  की  कितनी  विद्यमान  खानों  में  से  ate  कितनी  मात्रा  में  तथा

 किन-किन  देशों  को  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ;  शौर

 हमारे  देश  में  प्रति  वर्ष  कितने  लौह  अ्रबंस्क  का  उपयोग  किया  जाता  है
 ?

 इस्पात  खान  मंत्री  (s¥  बीजू
 :

 ot

 देश  में  इस  समय  हेमेटाइट लौह  श्रयस्क के  कुल  मिलाकर  लगभग  10,447  मिलिथन

 टन  भंडार  होने  का  श्रनुमान है
 ।

 इसके  देश  में  मैग्नेटाइट  लौह  अयस्क  के  इस  समय
 लगभग

 फब क
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 2,981  मिलियन टन  भंडारों  श्रनुमान है
 .

 ।  इन  भंडारों  का  राज्यवार  ब्यौरा  इस  प्रकार

 है  oo  टनों  में

 हना

 राज्य  मैगनेटाइट  अयस्त

 अयस्क

 अंध्र  प्रदेश  16  रांध  प्रदेश  198

 3056  50

 गोझा ह  396  बिहार

 कर्नाटक  1448  हरियाणा

 मध्य  प्रदेश  कर्नाटक  2132
 2687

 231  केरल  83

 उड़ीसा  2596

 16  तमिलनाड  502

 का

 गोग्रा  क्षेत्र  को  छोड़कर  भारत  की  सरकारीं  wit  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  की  खानें

 लौह  श्रयस्क  खनिज  व  धातु  व्यापार  निगम  को  बेचती  हैं  जो  इस  का  एशिया  में  दक्षिणी

 को  पूर्वी  यूरोप  में  जमन  जनवादी

 बल्गारिया  श्रौर  युगोस्लाविया  पश्चिम  यूरोप  में  फैडरल  जर्मन  नीदरलैंड  श्रौर  बेल्जियम  तथा

 मध्य-पुर्वे  में  ईरान  को  निर्यात  करता  है  ।

 ay  1976-77  के  दौरान  खनिज  व  धातु  व्यापार  निगम ने  11.  74  मिलयिन टन  लौह

 अयस्क का  निर्यात  किया  गोझा  क्षेत्र  से  उक्त  wale  में  17  गैर  सरकारी खानों  में  11  मिलियन

 टन  लौह-भ्रयस्क  का  निर्यात  किया  ॥

 वष॑  1976-77 के  दौरान  देश  में  लगभग
 16  मिलियन  टन  कच्चे  लोहे की  खपत  हुई

 ata कौ  खानें

 3553.  श्री  सी०  Fo  चन्द्रप्पन  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 तांबे  की  कितनी  खानें  मुनाफा  कमा  रही  हैँ  तौर  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या हैं  ;

 an  कर्नाटक  श्रौर  कोटा  स्थित  परियोजनाओं  का  विस्तार  करने  का  सरकार

 ने  निर्णय किया  है  ;  और

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  है  ?
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 1977  reer  oe  wn

 लिखित
 उत्तर

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  बीजू  :  1976-77  के  वित्तीय  परिणामों

 के  श्राधार  पर  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  की  निम्नलिखित  तांबा  परियोजनाओं  में  लाभ

 ans

 की  झाशा  है

 रुपयों
 fa  ाल्‍इएुयएतल्‍एए।एएएए  गा

 यूनिट  का  नाम  1976-77  में

 झ्रनन्तिम  लाभ

 कतल्‍एतए।ए  एला

 (1)  हिन्दुस्तान
 कापर  लि०  के  हिन्दुस्तान  कापर

 सिहभूम  1032.59

 (2)  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  की  दरीबा  ताम्प्र  परियोजना

 53.63

 (3)  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  की  चांदमारी  परियोजना

 )
 15.50

 (4)  हिन्दुस्तान  कापर  fo  की  राखा  aver  परियोजना

 (faz)  11.45

 (5)  सिक्किम  खनन  निगम  की  taal  में  भोटांग  खान  ने

 जिसमें  सीसा  ate  जस्ता  सान्द्रों  के  साथ  तांबा  सान्द्ों

 का  उत्पादन  होता  1976-77  में  3000/-%0

 का  थोड़ा  सा  लाभ  कमाया  |

 ————  re  —

 ate  (1)  खेतड़ी--खेंतड़ी  में  दो  परियोजनाएं  हैँ  खेतड़ी  काघर  कम्पलैक्स

 और  चांदमारी  aver  परियोजना  |  खेतड़ी  कम्पलैक्स  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 परन्तु  सरकार  ने  जून  1976 में
 तय  fear  था  कि 70  करोड़  रुपये  की  श्रनुमानित  लागत  से

 चांदमारी  परियोजना  का  विस्तार  किया  जाए
 ताकि

 500  टन  दैनिक  उत्पादन  को  बढ़ाकर  1000

 टन  प्रतिदिन किया  जा  सके  ।  विस्तार का  काम  चल  रहा  है  ।

 (2)  कर्नाटक--कर्नाटक  में  इगंलदालਂ  ताम्प्र  परियोजना  कम्पनी  fao——Hatieay

 सरकार  का  तथा  faafaay  aver  परियोजना  गोल्ड  माइन्स  कम्पनी

 कर्नाटक  सरकार  की  चलाई  जा  रही
 है

 ।  इस  समय  इन  दो  परियोजनाग्रों  के  विस्तार  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कर्नाटक  सरकार  के  प्रतिष्ठान  कर्नाटक  कन्सोरटियम  लि०  की  परियोजना  में  समन्वेषी

 fara  चल  रहा है
 |  शरु  में  प्रतिदिन  250  टन  झ्रयस्क के  खनन  श्रौर  सान्द्रण  का  प्रस्ताव  है  जिसे

 370  लाख  रुपये  की  श्रनुमानित  लागत  से  500  टन  दैनिक  श्रयस्क  उत्पादन  तक  किया  जाएगा  ।

 यह  नई  परियोजना  है  तथा  राज्य  सरकार  ने  इसको  मंजूरी  दे  दी  है  ।  परियोजना  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  के  लिए  वित्तीय  संस्थाम्रों  से  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 (3)  कोटा--कोटा  मैं  कोई  तांबा  खान  नहीं  है  ।
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 की  बिक्री

 3554.  श्री  के०  लकप्पा

 श्री  झ्ार ०  Alo  TATAIAIAA  :

 क्या  इस्पात  शरर  खान  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  दो  केन्द्रों  पर  खराब  उत्पादों  की  बिक्री  से  34

 ara  रुपयों  की  हानि  की  रियोरटें है है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तश्य  क्या

 क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  सरकार  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्र  के
 एककों  द्वारा  इससे

 खरीदे  इस्पात
 प्रौर

 लोहे  के  माल
 की

 बकाया  के  भुगतान  में  श्रसाधारण
 विलम्ब

 के  बारे  में

 चिन्तित  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार है  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  बीजू  पटनायक  )  :  त्ौर  माननीय  सदस्यों

 का  संकेत  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के  गोहाटी  att  स्थित  दो  TTHATST  aaa  we  इस्पात
 m~

 सामग्री  के  बारे  में  20  1977  को  टाइम्सਂ  ao  काशित  रिपोर्ट  की  श्रोर  है  ।

 स्टाक  के  श्रनावश्यक  जमाव  को  रोकने  के  लिए  पिछले  महीनों  गोहाटी  श्रौर  तिनसुखिया

 के  TETHATS!  ने  5741  टन  पुरानी  तथा  स्लो  मूविंग  सामग्री  बेची  ।  इससे  Aw taTHATS

 की  सामान्य  कीमतीं  की  तुलना  में  25.7  लाख  रुपए  कम  वसुल  हुए  थे  ।

 site  सरकारी  विभागों  श्रौर  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  से  ली  जाने  वाली

 की  वसूली  में  कुछ  विलम्ब  है  ?  बकाया
 की  शीघ्रता  से  वसूल  करने  के  उपाय  किये  जा

 रहे  है  ।

 श्रवरुद्ध  किए  गए  पासपोर्टों  का  बहाल  किया  जाना

 3555.  श्री  के०  लकप्पा

 श्री  प्रार०  वी०  स्वामीनाथन  :

 क्या  दिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  पिछली  सरकार  द्वारा  स्थिति  के  दौरान  झ्रवरूद्ध  किये  गयें

 पासपोर्टों को  बहाल  कर  दिया  है  ;

 ह
 यदि  तो  उनमें  से  कितने  पासपोर्टों  को  बहाल  किया  गया  है  श्रौर  शर्तों

 पर  ;

 वर्ष  1975  प्रौर  1976  के  दौरान  कुल  कितने  पासपोर्ट  भ्रवरुद्ध  गये  थे  :;  और

 उन  पासपोंटों  को  vase  कंरने  के  क्या  कारण  थे  तथा  उन्हें

 किया गया  था  ?
 किस

 पर  अवरुद्ध

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  ak  (a)  ऐसे  256  व्यक्तियों  को  पासपोर्ट

 सुविधाएं  बहाल  कर
 दी

 गई  है  जिनके  arene  श्रापातकाल  के  दौरान  aes  et  दिये  गए  थ्रे  या
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 जिन्हें  पासपोर्ट  सुविधाएं  aeAaa wT कृत  कर  दी  we  ft  ये  पासपोर्टों  द  किसी  शर्त  के  बहाल  किये  गए

 (4)  ate  झापातकाल  की  घोषणा  के  1975  झौर  1976  में  पासपोर्ट

 1967  की  धारा  10(3)  या  धारा  (6)  (2]  (1)  के  ada  जनहित  में  कुल

 मिलाकर  2023  व्यक्तियों  के  पासपोर्ट  श्रवरुद्ध  किये  गए  या  उन्हें  पासपोर्ट  सुविधाए  अ्रस्वीकार  की  गई

 थी ंi

 तार  शोर  टेलीफोन  की  सुविधाओं  के  बिना  डाकघरों  का  चलना

 3556.  श्री  पी०  Fo  कोडियन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  तार  site  टेलीफोन  की  सुविधाओं  के  बिना  कितने  शाखा  डाकघर  चल

 ह

 क्या  इनमें  से  कुछ  शाखाएं  वर्षो से  चल  रही  है ं;

 बया  इन  शाखा  उप  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  लिया

 गैया है  ;  श्रौर

 यंदि  तों  भ्रगले  दो  वर्षों  में  इंनमें  से  कितनी  शाखाओं  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना है
 ?

 संचार  मंत्री  बृजलाल  :  से  सूचना  एकत्न  की  जा  रही है  य्रौर  इसे

 सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 विदेशों  में  रोजगार  पाने  के  इच्छुक  लोगों  पर  प्रतिबंध

 3557.  श्री  व्यालार  रवि

 श्री  ato  एम०  सुधीरन  :

 at  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ~
 क्या  सरकार  ने  रोजगार  पाने  के  लिये  विदेशों  में  जाने  के  इच्छुक  पर  कोई  प्रतिबन्ध

 लगाय ह

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ;  श्रौर

 क्या  प्रतिबन्ध लगाये  गये  है  ?

 प्रधान  मंत्री
 मोरारजी  :  उत्प्रवास  भ्रधिनियम  1922  में  कुशल  एवम

 अकुशल  श्रमिकों  के  विभिन्न  वर्गों
 से सबधित  व्यक्तियों  के  sonatas  को  नियमित  करने  की  व्यवस्था

 है  ।  विदेशों  में  घरेलू  काम  की  तलाश  करने  वाले  भारतीय  सफाई  का  काम  करने

 नाबालिग  लड़के/लड़कियों  को  उत्प्रवासन  की  श्रनुमति  नहीं  है  ।  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  एवम  पंजीकृत

 भर्ती  करने  वाली  केवल  भारतीय  एजेंसियों  को  विदेशों  के  नियोजकों  के  यहां  रोजगार  के  लिए  बड़ी

 संख्या  में  श्रमिकों  की  भर्ती
 की

 अनुमति  है  ।

 विदेशी  निकायों  में  नौकरी  के  लिए  विशेषज्ञों  जैसे  इंजीनियर  श्रादि  की  भर्ती

 कार्मिक एवम  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  तयार  की  गई  नामिका  से  की  जाती है  ।
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 इन  प्रतिबन्धों  का  उद्देश्य  विदेशों  में  शोषण  को  रोकना  मौर  नियोजन  की  न्यायोचित

 शर्तें  हासिल  करवाना है  ।

 ये  प्रबन्ध  इस  तरह  के  हैं  कि  जहां  तक  सम्भव  हो  नियोजन  के  प्रस्तावों

 और  शर्तों  का  सत्यापन  सुनिश्चित  हो  जाए  कि  विदेश  जाने  वाले  लोगों  के  हितों  की  रक्षा  हो

 सके

 खाड़ी  के  देशों  में  काम  कर  र  हे  WITT

 3558.  श्री  ब॑यालार  रवि  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ्

 क्या  सरकार ने  खाड़ी  के  देशों  में  कार्य  कर  रहे  भारतीयों की  समस्याओं का  कोई  श्रध्ययन

 किया  है  ;  अर

 यदि  तो  उक्त  श्रध्ययन  का  ब्यौरा  तथा  उसके  निष्कर्ष  कया  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  are  भारत  सरकार  की  यह  नीति  है  कि

 विकासशील  मित्र  देशों  से  भारतीय  विशेषज्ञों  श्रौर  ऐसे  श्रन्य  कार्मिकों  की  प्रतिनियुक्त  के  विषय

 में--जो  उन  देशों  की  र्थे  व्यवस्था  के  विकास  में  उनकी  सहायता  कर  सकते  हैं--जो  भी  अनुरोध

 आयें  उन  पर  ग्रनुकूल  प्रतिक्रिया  व्यक्ति  की  बशर्तेंकि  ये  लोग  उपलब्ध  हों  श्रौर  हमारी  श्रपनी

 जरूरतें  भी  पूरी  होतीं  रहें  ।  इसी
 नीति  के  श्रनुरूप  खाड़ी  के  देशों  में  काम  करने  वाले  भारतीय  विशेषज्ञों

 शौर  अरन्य  कार्मिकों  की  सख्या  हाल  के  वर्षों  में  बढ़ती  गयी है  ।  उनकी  TATITAT  पर  निरन्तर  श्रध्ययन

 किया  जा  रहा  है  ।  मौटे  तौर  पर  ये  नियोजन  की  मनासिब  एवम  न्यायोचित्त  शर्तों  तौर  उनके  सामान्य

 कल्याण  से  संबंधित  है  ।  सरकार  इन  समस्याश्रों  को  सबद्ध  देशों  की  सरकारों  के  साथ  घनिष्ठ  म्रोर

 मंत्रीपूर्ण  सहयोग  से  हल  करने  के  लिये  सभी  संभव  प्रयत्न  कर  रही है  ।

 श्रफ़ीकी  ऐशियायी  देशों  की  तकनीकी  तथा  श्राथिक  सहायता

 3559.  श्री  पी०  राज  गोपाल  नायडू :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सहायता  प्रदान  कर  रही  है  ;  ate

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  श्रफ्रीकी
 ऐशियायी

 देशों  को  तकनीकी  एवम  ग्राथिक

 उक्त  सहायता  पाने  वाले  देशों  के  नाम  क्यय  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  हां  ।

 1975  अर  1976  में  जिन  देशों  को  तकनीकी  एवम/श्रथवा  aia  सहायता  प्रदान
 की  उनके  नाम  है ्

 (1)

 (2)  अंगोला

 (3)  बर्मा

 (4)  भूटान

 (5)  बंगलादेश

 (6)  बोत्सवाना

 (7)  इथोपिया
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 (8)  fait

 (9)  घाना

 (10)  शिनी

 (11)  इन्डोनेशिया

 कोनिया (12)

 (13)  लाश्रोय

 (14)  मलावी

 (15)

 (16)  मलयाश

 (17)  मोरिशस

 (18)

 (19)

 यमन  शोकतांत्रिक  जन  गणराज्य  (a7) ) (  20)

 (21)  सेनेगल

 (22)

 (23)  सूडान

 (24)  श्रीलका

 (25)

 farce  श्रोत (26)

 (  27)  स्वाजीलैंड

 (29)  तर्जानियां

 (29)  टोंगा

 (30)

 उगाडा (31)

 (32)  श्रूपर  ग्रोड्टो

 (33)  यमन  गणराज्य

 जाम्बिया (34)

 (35)  fararsg

 (36)  जाईर

 ainzet  का  निर्माण

 3560.  श्री  पी०  राज  गोपाल  नाय ड ्  व्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  go  करेंगे  कि  :

 क्या  हमारे  देश  में  टेलीप्रिंटरों  का  निर्माण  होता  wiz

 यदि  तो  उनका  निर्माण  करने  वाले  के  नाम  दया
 हैं

 ?

 संचार  मंत्री  बज  लाल  :  जी  हां  |

 टेलीप्रिटर्स  बनाने  वाला
 एकमात्र  कारखाना  हिन्दुस्तान  टेलीप्रिंटस  मद्रास

 जो  केन्द्रीय  सरकार  का  उद्यम
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 नए  लघु  इस्पात संयंत्र

 3561.  श्रीमती  कुष्ण न्‌ च्  :
 क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा

 करेंगे
 कि  :

 f  नत सकत
 क्या  वर्तमान  बजट  के  प्रस्तावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देश

 में  ने  नये  लघु  इस्पात

 संयंत्र  स्थापित  किये  जायेंगे  ;

 स्स्पात  awa क्या  सरकार  मध्य  प्रदेश  झ्रौर  मद्रास  में  लघु  ट्  स्पात  संयंत्र  करने

 पर  विचार  कर  रही  ्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  श्र  खान  मंत्री  बीजू  :
 भ्रादानों  जैसे  बिजली  श्रादि

 की  कम  उपलब्धि  तथा  बेकार  पड़ी  काफी  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  की  नीति  यह  है

 कि  देश  में  नये  लघु  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना
 को  बढ़ावा

 न  दिया  जाये  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ब्रिटेन  के  प्रधानमंत्री  को  AU aires  की  यात्रा  करन  का  निमंत्रण

 3562.  श्री  दुर्गा  चन्द  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  ब्रिटेन  के  प्रधान  मंत्री  को  भारत  झ्राने  के  लिए  निमंत्रण  भेजा

 यदि  तो  ब्रिटेन  के  प्रधान  मंत्री  कब  तक  भारत  श्रायेंगे  ;.'

 क्या  राष्ट्रमंडलीय  प्रधान  मंत्रियों  का  amit  सम्मेलन  दिल्‍ली  में  प्रायोजित  करने

 के  लिए  निमंत्रण  भेजने  का  विचार  श्रौर

 यदि  तो  ब्यौरा  कया  है  ?

 लीय  प्रधान  मंत्रियों  के प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  तर  रा  ी

 सम्मेलन  में  भाग  लेने  प्रधान  मंत्री  जब  यूनाइटेड  किंगडम  गये  थे  उस  समय  उन्होंने  ब्रिटेन के  प्रधा न

 मंत्री  को  भारत  यात्रा  का  मौखिक  निमंत्रण  दिया  इसे  सिद्धान्त  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया  गय

 यात्रा  की
 तारीख

 यथासमय  निश्चित  कर  ली  जाएगी  |

 (aT)  wiz  (7)  नहीं  ।

 Grafting  of  Artificial

 6  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  Will,  the  Minister  of  Health  and  Family
 Welfare  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  got  a  study  made  in  re  gard  to  grafting  new  artificial  lense  after
 extracting  weak  eye  lense  when  cataract  operations  wer  ट  performed  by  the  members  of  the  delega- tion  of  the  Soviet  Union  Eye  Surgeons  led  by  Prof.  Fyoderor  which  came  here  ‘in  April
 281.0

 ;
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 (b)  if  so,  how  Government  propose  to  take  advantage  of  this  experience;  and

 achieved  ?
 (c)  at  how  many  places  this  experiment  was  given  demonstrations  and  the  extent  of  success

 Rerein:  (eo)  Re The  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  (fkri  ही कक
 However,  some  operations  were  done  by  the  members  of  Soviet  delegaticn  Lutit  w  as  not  a  regular
 study.

 (b)  A  research  project  with  the  collaboration  of  the  Indian  ouncil  of  Medical  Research
 has  been  se  up

 (c)  The operations  were  done  at  Sarojini  Devi  Eye  Hospital,  Hyderabad  and  Dr.  Rajendra
 Prasad  Centre  for  Opthalmic  Sciences,  New  Delhi.  The  results  so  far  are  not  very  encouraging.

 राजनीतिज्ञ  राजदूत

 3565.  श्री  यादवन्द्र  दत्त

 डा०  बंसंत  कुमार  पंडित

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछली  सरकार  ने  कितने  राजनीतिज्ञों  को  नियकत  किया  श्रौर  उन्हें  किन-किन

 देशों  में  भेजा  गया  तथा  उनके  नाम  क्या  त्ौरर

 )  क्या  सरका  का  राजदूत  करने  a  पिछली  सरकार  द्वारा  fara

 वतंमान  को  बनाये  सम्बन्धी  श्रपनी  नीति  के  बारे  में  भी  बतायेगी  ?

 ठक v प्रधान  मंत्री  सोरारजी  सदन  की  मेज  पर  एक  विवरण  [  धालय  में

 रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  रख  दिया  गया है  जिसमें  माच  1971  के  बाद  से

 अपेक्षित  सुचना  दी  गई  है

 (a)  सावंजनिक  जीवन  किसी  व्यक्ति  को  बिदेश  में  वशिष्ठ  राजनयिक  पद  पर  faa

 करते  समय  सरकार  उस  व्यक्ति  के  श्रनभ्व  र  प्रतिष्ठा  को  ध्यान  में  रखती  है  ।  भारत  के  स्वरूप

 को  भली  प्रकार  प्रस्तुत  कर  सकने  की  श्रावश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  राष्ट्रीय  हित  में

 उपयवर  व्यक्ति  के  चयन  के  लिए  समचित  कदम  उठाएगी  ऐसे  पद  पार  स्रात  वाला  व्यवित  चाहे  विदेश

 सेवा  से  हो  या  बाहर  से  हो  ।  इस  सम्बध  में  पर  लिये  गये  निर्णयों  से  सरकार  की  नीति

 का  मोट  तौर  पर  पता  चलता  है  ।

 अण्डमान  श्रौर  निकोबार  में  टलीफोनਂ  केन्द्र  खोलना

 3566.  श्री  मनत  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  पोर्ट  ब्लेयर  के  टेलीफोन  केन्द्र  में  न्यूनतम

 श्राधुनिक  उपकरण  भी  नही ंहैं  जिससे  आमतौर  पर  गलत  नम्बर  नम्बर  न  मिलना  ante  की

 घटनाएं  होती  हैं  जिसके  कारण  प्रयोक्ताओं  को  बहुत  दिक्कतें  होती  यदि  तो  इन  दोषों  को

 किस  दर  करने  का  विचार

 क्या  सरकाःर  को  प्रशासन  से  कोई  शिकायतें  मिली  यदि  तो  क्या  कार्रवाई  की

 गई  अर
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 निकोबार  दीप  समूह  में  नये  ae  खोले  जाने  हैं
 ?

 संचार  मंत्री  (sit  बज्ललाल  शर  (@)  पोट  ब्लेयर  में  600  लाइन  का

 एक  एम-ए-एक्स  पा  है  ।  इस  प्रकार  के  आटोमेटिक  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  प्रयोग  भारत  के  झनेव

 carat  में  हो  रहा  कुछ  समय  qd  स्थानीय  प्रशासन  से  छुक  शिकायत  प्राप्त  होने  पर  उपस्कर

 को  श्रोवरहाल  करने  के  लिए  एक  दल  पोर्ट  ब्लेयर  भेजा  गया  था  |  सेवा  में  झ्राग  और  सुधार  लाने  के

 लिए  यह  निणंय  किया  गया  था  कि  सौ  लाइन  दो  उपस्कर  रैंकों  को  बदल  कर  उनके  स्था

 पर  नये  रैक  लगाये  जायें  ।  ये  रैक  भ्रभी  मार्ग  में  ही  हैं  श्रौर  पोर्ट  ब्लेयर  में  पहुंचते  के  Goa  बाद
 ये

 र्क  वहां  स्थापित  कर  दिये  जायेंगे  |

 sur  शर  निकोबार  द्वीप  समूह  में  (1)  (2)  कम्बल  (3)

 दिगलीपुर  ait  (4)  माया  बन्दर  स्थानों  पर  चार  नये  एम-ए-एक्स  का  प्रकार  के  एक्सचेंज  खोलते

 की  योजना  बनायी  गयी  है  ।

 गजरात  के  श्रस्पतालों  में  डाक्टरों  श्रौर  नरसों  द्वारा

 छत  का  रोग

 के  क्या  स्वास्थ्य  WAT  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  16  जन  1977  के  इंडियन  ए  क्सप्रेसਂ  में  प्रकाशित

 इस  श्राशय  के  समाचार  की  श्रोर  दिलाया  गया  है  कि  गुजरात  के  अस्पतालों  में  अध्ययन  से  यह  ज्ञात

 eat  है  कि  श्रस्पताल  में  छत  के  रोग  फैलाने  में  डाक्टरों  शौर  नर्सों  का  बड़ा  हाथ  है
 तथा  श्रनेक

 डाक्टरों  श्रौर  नर्सों  की  नाक  श्रौर  उंगलियों  के  नाखूनों  में  ‘cara  जीवाणु  होते

 यदि  तो  क्या  सरकार  यह  भी  महसूस  करती  है  कि  अ्रस्पताल  के  कर्मचारी  जिनके

 साथ  जीवाण  होते  हैं  वार्डों  तौर  श्रापरेशन  थेटरों  में  इन  जीवाणुओं  को  फैलाने  के  लिये

 दायी  ौर

 यदि  तों  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  राज  :  जी  इस  समाचार

 का  आधार  डा०  सैफी-यत-ग्रल  का  वह  लेख  है  जो  एक  1977  के  इंडियन  मेडिकल  एसोसिएशन

 के  जनरल  में  छपा  था  |  इस  लेख  में  कर्मचारियों  की  नासिकाओं  शौर  उंगलियों  के  नाखुनों में  स्ट

 सेल  जीवाणुओं  के  होने  के  बारे  में  विश्लेघण  किया  गया  है  किन्तु  संक्रमण  फैलने  शर  इन  जीवाणुश्रों
 की  उपस्थिति  के  बीच  कोई  पारस्परिक  संबंध  स्थापित  नहीं  किया  गया  है  |

 सरकार  यह  बात  तरह  जानती  है  कि  ऐसे  कर्मचारियों  के  माध्यम  से  संक्रमण

 फैलने  के  खतरे  होते  हैं श्रौर  सरकार  इस  बारे  में  ्रावश्यक  पूर्वोपाय  कर  रही  है  ।

 म्रस्पतालों  में  मुखावरण  हाथ  धोने  ax  श्रापरेशन  प्रसव  कक्षों

 गहन  देख-रेख
 जले  हुए

 रोशियों  के  वार्डों  तथा  श्रन्य  कक्षों  atta  में  जहां  संक्रमण  की  सम्भावना
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 मगन रहती  उनमें
 ध्निधि  and  व्यक्तियों के  प्रवेश  पर  रोक  का  पूरी  तरह  पालन  किया

 जा  रहा

 3568.  श्री  के०  सालना  कया
 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  oe  शैक्षिक  सन्न  लिये  दिल्‍ली  तथा  श्रन्य  राज्यों  में  विभिन्न  मेडिकल

 कालेजों  में  मेडिकल  छात्रों  के  लिये  पर्याप्त  सुविधाएं  देने  के  लिये  कदम  उठा

 क्या  विभिन्न  राज्यों  मे ंमेडिकल  छात्रों  के  लिये  पर्याप्त  प्रवेश  सुविधाएं  न  होने  के  कारण

 प्रत्येक  शैक्षिक  सत्न  के  प्रारम्भ  में  ote  कठिनाइयां  उत्पन्न  होती  हैं  श्रौर  छात्र  समूदाय  में  TART.

 उत्पन्न  होता  द्रौर

 यदि  तो  सरकार  की  दीर्घावधि  श्राधार  पर  समस्या  को  सुलझाने  के  लिये  क्या

 योजना  है  ?

 स्वास्थ्य  परिवार  कल्याण  मंत्री  राज  :  श्रौर  दिल्‍ली

 विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  दिल्‍ली  के  मेडिकल  कालेज  (1)  लेडी  हाडिग  मेडिकल  कालेज  तथा

 अ्रस्पताल  (  2)  मौलाना  मेडिकल  कालेज  तथा  (  3)  श्रार्युविज्ञान  का  यूनिवर्सिटी  कालेज  में  कुल

 मिला कर  410  छात्रों  को  द प्रबंध  देने  की
 क्ष  मता

 रखते  हैं  इनके  श्रलावा  ग्रखिल  भारतीय  ग्रा्युविज्ञान

 ध संस्थान  भी  एम०बी०बी०एस०  कोर्स  के  लिए  प्रवेश  प्रतियोगिता  परीक्षा  के  झरा  गर  पर  50  छातों

 को  प्रवेश  देता  है  ।

 भारत  के  मौजूदा  मेडिकल  कालेजों  को  प्रवेश  देने  की  कुल  क्षमता  लगभग  1  2,500  विद्यार्थी

 यह  देश  की  श्रावश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्त है

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  नया  मेडिकल  कालेज  खोलने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कोरबा  एल्यूमिनियम  संयंत्र

 3569.  श्री  बापू  साहिब  परलेकर :  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  1965  में  को  मर्ध्य  प्रदेश  में  कोरबा  में  तथा
 महाशष्ट्र

 में

 में  एल्यूमिनियम  संयंत्रों
 की

 योजना  बनाने  तथा  उनका  निर्माण  क'रने  का  कार्य  सौंपा  था

 mic  कोरबा  में  एल्यूमिनियम  संयंत्र  में  वषों  पहले  उत्पादन  श्रारम्भ  हो  गया  जबकि  संयंत्र

 का  निर्माण  कार्य  प्रभी  प्रारम्भ  नहीं  gar

 क्या  रत्नगिरि  संयंत्र  के  श्रनुमान  में  लगभग  दो  करोड़  रुपयों  की  वृद्धि

 दिखाई  गई
 है

 जिसमें  बिजली  यूनिट
 शुल्क

 प्रति  यूनिट  रखा  गया  है  जबकि  महाराष्ट्र  सरकार

 ने  7  पैसे  प्रति  यूनिट  बिजली  देने  का  वचन  दिया  श्रौर
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 (a)
 रत्नगिरि  में  veafataaa  ada  का  निर्माण  ar  कब  तक  श्ारम्भ  करने  का

 विचार  है  ?

 इस्पात  श्मौरਂ  खान  मंत्री  बीजू  :  मध्य  प्रदेश  मं  कारबा  एल्यूमानयम

 परियोजना  तथा  महाराष्ट्र  में  रत्नर्गिरि  परियोजना  का  निर्माण  भारत  एल्यूमिनियम

 कम्पनी  को  सौंपा  गया  है  ।  कोरबा  एल्यूमिनियम  प्रद्वावक के  प्रथम  चरण  1975  में

 शुरू  gar  ।  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  रत्नर्गिरि  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  शुरू  नहीं  किया  जा

 सका  |

 पंरियोजना  के  पूंजीगत  लागत  श्रनुमान  बिजली  दर  पर  निर्भर  नहीं  है  ।  कार्यफलन

 का  अकलन  करते  समय  बालको  द्वारा  जिस  बिजली  दर  कल्पना  की  गई  है  वह  1975

 की  समेकित  एल्यूमिनियम  नीति  के  ata
 एल्यूमिनियम

 प्रद्वावकों  के  लिए  लागू  युक्तिसंगत  विद्युत

 दरों  पर  श्राधारित

 रत्नगिरि  परियोजना  के  संशोधित  लागत  श्रनुमानों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  परियोजना

 का  निर्माण  कार्य  भ्रपेक्षित  वित्तीय  स्रोतों  की  उपलब्धि  के  बाद  ही  शुरू  किया  जा  सकता  है

 Payment  of  Wages  to  Bidi  Workers  in  Time

 3579.  Shri  Kachrulal  Hemraj  Jain  Will  the  Minister  of  Parliamentary
 and  Labour  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  Labour  strength  in  bidi  industry  in  the  country  ;

 (b)  whether  Government  are  aware  that  thé  workers  of  this  industry  have  to  face  great

 hardship  because  of  non-payment  of
 their  wages  on  time  ;  and

 (c)  the  steps  being  taken  by  Government  to  ensure  timely  payment  of  their  wages  ?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  (Shri  Ravindra  Varma)
 (2)  No  reliable  data  on  the  total  number  of  persons  employed  or  engaged  in  the  Bidi  industry
 in  the  country  are  available.  However,  it  is  estimated  to  be  about  30  lakhs.

 fi)  and  (c).  The  implementation  and  enforcement  of  the  Minimum  Wages  Act,  1948
 and.  Payment  of  Wages  Act,  1936,  in  respect  of  bidi  workers,  is  the  responsibility  of  the  State
 Governments  concerned,  as  ‘Appropriate

 युनेस्को  तथा  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा  राजस्थान  को

 मोटर  साइकिलों  की  भेंट

 3571.  श्री  लालजी  भाई  :  क्या  स्वास्थ्य  mitt  o~ QTzTalze  कत्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fa

 क्या  यूनेस्को  तथा  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  हाल  ही  में  राजस्थानਂ  को  उन्मलन

 के  लिएं  11
 मोटर  साइकिलें

 भेंट  की  थीं  ate  क्या  उनमें
 से  केवल एक  मोटर  साईकिल  कां  ही  उप

 योग
 किया

 जा
 रहा  है

 प्रौर
 शेष  का  कुछ

 भी
 पता  नहीं  है  ;  श्रौर

 ? यदि  at,  तो  तत्संबंधी
 ब्यौरा  कया  है

 (a)  sry
 )  .  राष्ट्रीय ी

 स्वास्थ्य  wile  परिवार  कल्याण  मंत्री  राज  :  न  प्र

 चेचक  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  श्रन्तगत  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  राजस्थान राज्य  को  1975  तक  28
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 सप्लाई गा  ं  fan  4  area  feta -  झरा  योग  नें  जब  हमारे

 देश
 की  मुक्त  घोषित  कर  दियां  तो  इसके  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन, ने इस ने  इस  कार्यक्रम  के

 अन्तगंत  पहले  से  ही  उपयोग  में  लाई  मोटरे-साईकिलें  तथा  wer  उपकरण  संबंधित

 राज्य  सरकारों  को  सौंप  देने  का  निर्णय लिया  है  ताकि  वे  wer  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  के  ध. ग्रत्तगत  उपयोग

 Telephones  in  Delhi  Telephone  Exchanges

 3572.  Shri  Arjan  Singh  Bhadoria:  Will  the  Minister  of  Communications  be

 pleased  to  state  the  number  in  each  waiting  list  upto  which  telephone  connections  have  been
 -provided  till  315:  May,  1977  in  OYT,  Special  and  Ordinary  categories  in  each  Exchange  in  Delhi

 ‘Telephone  District  and  the  number  of  applicants  yet  to  be  provided  with  telephone  connections
 an  each  excharfge  ?

 The  Minister  for  Communications  (Shri  Brij  Lal  Varma)  The  registration
 numbers  upto  which  telephone  connections  have  been  provided  till  31-5-77  ard  the  number
 of  applicants  on  the  waiting  lists  as  on  1-6-1977  in  each  exchange  of  Delhi  Telephones  are  given
 in  Annexure.  (Placed  in  Library.  See  No.

 ने
 Telephone  Connections  in  the  Country

 3573.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  e e

 ‘pleased  to  state
 Will  the  Minister  of  Communications  be

 च

 (a)  the  total  number  of  telephone  connections  in  the  country  at  present  ;

 (b)  the  details  thereof,  State-wise,  and  the  number  o
 a  and

 f  telephone  connections  in  ten  major

 |
 ध  (c)  whether  telephone  connections  will  be  provided  to  all  the  applicants  registered  so  far

 for  the  purpose  during  the  next  two  years,  and  if  not,  the  hurdles  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  Brij  Lal  Verma)  :  (a)  The  total
 number  of  telephone  connections  in  the  country  as  on  31-3-77  was  16,16,590.

 (0)  Two  statements  showing  total  number  of  telephone  connections  state-wise  and  in  10

 major  cities  as  on  31-3-77  ara  given  in  Statements  A’  and  ी ८  (Placed  in  Library.

 See  0.0  T.—  402/77)

 (८)  The  total  number  of  applicants  on  the  waiting  list  in  the  country  as  on  31-3-77  was

 _1,83,512.

 Additional  Exchanges  and  expansion  of  existing  exchanges  has  been  planned  to  meet  the

 pending  and  fresh  demands.  Most  of  the  applicants  registered  with  the  Department  as  on

 31-3-77,  except  for  certain  areas  in  Bombay,  are  expected  to  be  providetl  with  telephone  connec-
 tions  in  a  period  of  3  years.  The  main  hurdles  in  meeting  the  telephone  demands  promptly,
 are,  limited  material  and  financial  resources  for  expansion  of  éxisting  exchanges  and  setting  up
 of.  new  exchanges.

 Delhi  Telephone  Directory

 3574:  Shri  Arjan  Singh  Bhadoria  . 2
 Shri  Ramji  Lal  Suman

 Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  dates  on  which  the  Hindi  and  English  Telephone  Directories.  of  Delhi  Telephone
 District  were  brought  out  and  distributed  ;

 (b)  the  number  of  copies  of  Hindi.and  English  Telephone
 Directories  printed  separately  ;

 (c)  ‘the  time  by  which  Hindi  and  English  Telephone  Directories
 are  Itkely  to  be  3
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 अपरद  ति tg:  5595  sie
 ae  नन

 "the  action  ‘taken  or  proposed to  be taken  t  get  these  directories  brought ou  Cin
 r

 ‘Both  the
 Uae ha  ages. si.

 Ser
 टा  Ere inti  ng

 sal  11.0 to  evéry
 slopes

 ee  and’

 if  no  action  has  been  taken,  the  reasons  therefor
 ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  Brij  Lal  Verma)  :  (a)  The  1976  issues
 of  Hindi  and  English  telephone  directories  of  Delhi  Telephones  were  brought  out  in  Jun@ané

 These  were  available  for  collection  from  the  notified  distribution  centres July  1976  respectively.
 till  30-9-76  after  which  the  directories  were  available  for  collection  by  the  subscribers  at  a
 centralised  place.

 (b)  15,000  copies  of  Hindi  Directory  and  1
 99,500

 copies  of  English  directory  were  printed.

 (c)  to  (e).  Both  Hindi  and  English  editions  of  Delhi  directories  for  the  year  1977  are
 expected  to  be  brought  out  by  end  of  August  1977  arid  they  will  be  made  available  to  subscribers
 for  collection  thereafter.  Only  one  copy  of  the  directory  either  in  Hindi  or  in  English  is  supplied
 free  of  cost  to  the  subscriber.  Additional  copy  in  the  other  language  can  be

 supplied  on
 sale

 basis.

 Public  Call  Offices  in  U.P

 3575-  थि  Communications  be Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  Will  the  Minister  of
 pleased  to  state

 (a)  the  number  and  locations  of  P.  C.  Os.  in  Uttar  Pradesh  district-wise  ;

 (b)  the  district-wise  number  of  P.  C.  Os.  proposed  to  be  opened  during  the  current  financial
 year  and

 (c)  the  criteria  for  opening  a  P.  C.  O.  at  any  place  ?

 The  Minister  of  Communications  Lal  Verma)  e  (a)  The  number
 of  Os.’and  their  locations  in  Uttar  Pradesh,  District-wise  is  shown  in  Annexure-I.  [Placed
 in  Library  .  See  No.  L.

 b)  The  number  of  P.  C.  Os.  proposed  to  be  opened  in  Uttar  Pradesh  district-wise
 during  the  year  1977-78  is  shown  ह ३६ ह  Annexure-II.  [Placed  in  Library.  See  No.  L.T.-703/
 771]

 (c).  2  PCO  is  opened  at  a  place  having  a  post  office  if  the  proposal  is  financially
 viable.  But  in  order  to  extend  this  facility  to  undeveloped  areas,  a  liberal  policy  is  followed
 for  providing  telephone  facility  at  the  following  categories  of  static  irrespective  of  the  revenue
 earned  and  loss  sustained

 (1)  District  Headquarters,
 (2)  Sub  Divisional  Head  Quarters,
 (3)  Tehsil  Headquarters,
 (4)  Sub  Tehsil  Headquarters,
 (5)  Block  Headquarters,  and
 (6)  Places  having  a  population  exceeding  10,000.

 Telephone  facility  can  be  provided  at  the  following  categories  of  stations  if  the  Annual
 anticipated  revenue  is  at  least  25%  of  the  Annual  Recurring  Expenditure  (ARE).

 (1)  Places  beyond  40  Kms.  from  a  working  Telephone  Exchange.

 (2)  Places  having  population  of  5,000  or  more  situated  within  12.  5  Kms.  of  anexisting.
 exchange.

 (3)  Tourist/Pilgrim  centres.

 (4)  Agriculture/Irrigation/Power  Project  Sites  and  Township.

 In  these  four  categories  of  stations  the  condition  of  minit
 of  the  ARE  in  the  case  of  backward  areas  an  dr  vu Av 0%  of

 1um  revenue  is  relaxed  to  15%

 10%  of  ARE  in  the  case  of  hilly  areas.  | चू ०! अ  both  bac
 ARE  in  the  case  of  backward  areas  and

 is  also  relaxed  to  2500.
 kward  and  hilly  areas,  the  population  limit
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 3576.  श्री  के०  stertat  :  क्या  संचार  मंत्री  1%  बताने की  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  विशेषकर  श्रादिवासी  क्षेत्रों  में  डाक  सुविधाएं  बहुत

 कम  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ;  श्रौर

 इन  क्षेत्रों  में  सेवाएं  सुधारने  के  लिएं  कदम  उठाये  गए  हैं
 ?

 संचार  मंत्री  बूजल।ल  :  जी  नहीं  ।  डाक  सुविधाएं  राष्ट्रीय  श्रौसत  के

 मुकाबिले  में  इन  इलाकों  में  बेहतर हैं
 ।

 ate  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 पुरानी  बीमारियों  के
 रोगियों  को  वित्तीय  सहायता

 3577.  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  स्वास्थ्य  श्नौर  परिवार  कल्याण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 do  बी  ०,  कुष्ठ  रोग  तथा  मानसिक  पिछड़ेपन  जैसे  पुराने  रोगों  के  रोगियों  को  वित्तीय

 सहायता  देने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  राज  :  अर  जी  नहीं  ।

 इस  समय  कुष्ठ  रोग  श्रौर  मानसिक  मंदता  जैसे  पुराने  रोगों  के  रोगियों  को  श्राथिक

 सहायता  देने  की  किंसी  योजना  पर  सरकार  विचार  नहीं कर  रही  है  ।  फिर  इन  रोगों  से

 पीड़ित  निर्धन  ae  जरूरतमंद  पुराने  रोगियों  को  तथा  अंधे  are  विकलांग  व्यक्तियों  को  स्वास्थ्य  मंत्री

 के  विवेकानुदान से  यथासम्भव  श्राधिक  सहायता  दी  जाती है
 ।

 श्रमिकों की  TTHaTTt  के  कारण  उद्योग  में  श्राया  सुधार

 3578.  श्री  जो०  वाई ०  कृष्णन

 श्री  Bo  लकप्पा  :

 बया  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने
 सावेजनिक  क्षेत्र

 के
 सभी  वाणिज्यिक  तथा  सेवा  संगठनों  में  प्रयोग

 के  sare  पर  श्रमिकों  की  साझेदारी  के  लिये  कोई  प्रयास  किये  हैं  ;  श्रौर

 यदि  तो  श्रौद्योगिक  कम्पनियों
 में  सुधारों  के

 बारे
 में

 क्या
 निकाले

 गये  हैं
 ?
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 वास्ता  रखने  वाले  तौर  सेवा  संगठनों  के  में  श्रमिक  सहक
 के

 लिएं
 एक

 स्कीम  सरकारी  तारीख  4  1977  से श्रारम्भ  की  गई  यह  स्कीम  डाक व

 तार  रेलवे  स्टेशनों  बक़िंग
 बैंकों  सड़क  राज्य  विद्युत

 सरका री
 वितरण  प्रणाली  श्रादि  जेसे  संगठनों  पर  लागू  होती  हैं  ।  इस  स्कीम  की  प्रतियां  सभी  केन्द्रीय

 मंत्रालयों  राज्य  प्रशासनों  तथा  ar  सम्बन्धित  सरकारों  को  श्रनुरोध  के

 साथ  भेज  दी  गई  हैं.किं  वे  अपने  नियल्लंणाधीन  यूनिटों  में  प्रभावी  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करेंਂ  ।  चूंकि

 यह  स्कीम  हालही  में  लागू  की
 गई  इस  लिए  सरकार  ने  अभी  इसके  प्रभाव  का  मूल्यांकन  करना  है  |

 1977  में  हुए  ब्रिपक्षीय  श्रम  सम्मेलन  के  निर्णयों  के  श्रनुसरण  में  सरकार  प्रबन्ध  में

 श्रमिकों  की  सहभागिता  ate  समानता  सम्बन्धी  सभी  विषयों  का  गहन  श्रध्ययन  करने  के  लिए  शीघ्र  ही

 एक  समिति  गठन  कर  रही  है  ।

 भारत-बंगलादेश  संधि

 3579.  श्री
 समर  गुह  :

 कया
 विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  हाल  के  राष्ट्रमंडल  सम्मेलन
 के

 दौरान  लन्दन  में  एक  प्रैस  सम्मेलन

 के  राष्ट्रपति  ने  यह  कहा  था  कि  बहुत  से  लोग  भारत-बंगलादेश  सन्धि  के  विरुद्ध

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  तथ्य
 कया  हैं  ;  श्रौर

 क्या  बंगलादेश  के  राष्ट्रपति  ने  संधि  के  पुनरीक्षण  aay  समाप्ति  का  सुझाव  दिया

 था  ० ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  नहीं  ।

 ate  (7)  बताया  जाता है
 कि  बंगलादेश  के  राष्ट्रपति  मेजर  जनरल  जियाउर  रहमान

 ने  10
 जून

 को
 लंदन  में  एक  प्रैस  सम्मेलन  में  कहा  था  कि  भारत  श्र  बंगलादेश के  बीच

 सहयोग  श्रौर  शांति  की  संधि  पर  बंगलादेश  की  सरकार  पुर्ावचार  कर  रही  है  |  उक्त

 garrare  के  ब्यौरे  की  हमें  कोई  जानकारी  नहीं  है

 Bhagalpur  Medical’
 ः ८णजाल्डड०

 3580.
 to  state

 Dr.  Ramji  Singh
 +  क  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be  pleased

 (a)  the  amount  of  Central  assistance  received’  by  Bhagalpur  Medical  College’  sO  far  and
 whether  it  is  being  utilised  for  the  purposes  fer  which  it  was  given  and  if  so,  the  reasons  for
 which  the  building  of  the  college  has  not  so  far  been  constructed  |  an

 (b)  whether  Santal  Pargana  where  Bhagalpur  is  located  is  a  much  backward  district  and
 if  so,  whether  Government  propose  to  give  more  geant  to  this  coliege  than  other  medical
 colleges  ?

 During  the  Fifth  Five  Year
 The  Minister  of  Health  and  Fa.  छा र  Wolf.  -  2  (Shri  Raj  Narain)  .:  (a)  and  (b):

 colleges  in  the  country:
 Plan  there is  no  Central  scheme  to

 assist  private
 or  State  medical

 HAlSIaG  wiz  श्रयरक  परियोजना

 3581.  att  गोविन्द  मुण्डा  ;  क्या  इस्पात  he  खात  मुंत्री  ge  तनि  कप  करेंगे  कि  :

 क़्या  सरकार  को  पता  कि  मेघाटाबुरू  लौह  श्र  यस्क Ach  ofa
 रियोजना  18  1976

 को  बन्द  कर  दी  गई  थी  ;  अर
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 238 hii  1899  (st)  लिखित  उत्तर

 (a)  मदि  ९६ ॉ  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ह

 इस्पात  परौ  Ut  मंत्री  बींजेंਂ  Faas लौह  श्रयंस्क  परियोजना

 18  1976  को  बन्द  नहीं  की  गई  थी  ।

 प्रशन  उठता

 बोलानीं  लौह  mes  खान  के  कामगारों  के  लिए  alate  की  व्यवस्था

 3582.  श्री  गोविन्द  सण्डा  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बोलानी  लौह  अयस्क  खानों  के  सभी  कामगारों  के  लिए  त्रावास  की  व्यवस्था  कर

 दी  गई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  ्रौर

 ?
 सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  बीजू  पटनायक  :  बोलानी ate  लि०  के  कुल

 1168  कमंचारियों  में  से  873  प्रथत्‌  लगभग  75  प्रतिशत  को  बस्ती  में  मकान  दे  दिए  गए  हैं  |  qe

 सरकारी  उपक्रमों  के  कमंचारियों  को  श्रावास  की  व्यवस्था  के  लिए  निर्धारित  70  प्रतिशत  के  मानक

 से  श्रधघिक  है  ।  इसके  श्रलावा  कम्पनी  के  कुछ  कर्मचारियों  जो  श्रास-पास  के  गांवों  में  रहते  य्रप ने

 मकान  हैं  ।

 बोलनी  लौह  श्रयस्क  खानों  के  काम  treat  मजूरी

 3583.  श्री  गोविन्द  मण्डा  क्या  इस्पात  प्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 सरकार  को  पता  है  कि  बोलानी  लौह  भ्रयस्क  खानों  के  कामगारों को  प्रत्येक  माह

 की  पहली  तारीख  को  मजूरी  का  भुगतान  नहीं  किया  जाता है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्रौर

 सरकार  का  सही  तारीख  को  मजूरी  का  भुगतान  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का
 प्रस्ताब  है

 इस्पात  WT  खान  मंत्री  बीजू  :  )  ae  )  :  बोलानी  श्रो सें
 लि०  के  कामगारों  को  का  भूगतान  प्रत्य क  महीने  की  पहली  in  को  कर  दिया  जाता  है  ।  लेकिन

 उत्पादन  श्रौर  प्रेषण  में  कमी  हो  जाने  से  कम्पनी  की  श्र्ोपाय  स्थिति  की  कठिनाई  के  कारण  कुछ  महीनों

 में  वेतन  का  भगतान  पहली  तारीख  को  नहीं  किया  जा  सका  |

 कम्पनी  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  उपाय  संगठनात्मक  परिवर्तन  भी

 शामिल  है  )  सरकार  विचाराधीन  है  ।

 सजूरी
 करार  का  संशोधन  शर  बोलानी  लौह  श्रयस्क  खानों  के

 कामगारों
 को  बोनस  का  भुगतान

 3534.  श्री  गोबिन्द  सण्डा 1.0  क्या  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  कि  बोलनी  लौह  अ्पस्व  खानों  के  कामगारों  को  पिछले  at

 वर्षों  से  बोतस  का  भूगतान  नहीं  किया  गया  है
 ॉ
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 (1)  क्या
 कामगारों

 के  मजरी  कं  सार
 की

 कन  संमाप्त हों  गई
 1976

 उसका  पुनरीक्षण किया  जौना  है  ;  ौर

 सरकार का  बोनस  के

 भुगतान
 भ्र  मजूरी करार  के  पुनरीक्षण के  लिए  क्या  कार्यवाही

 करने का  प्रस्ताव  है
 ?

 इस्पात  ate खान  मंत्री  बीजू
 :

 श्रौर  उस  समय  लागू  नियमों

 के  अन्तर्गत  1975  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दौरान  बोनस  4  प्रतिशत की  दर  से

 feat  गया  था  ।  1976
 को

 समाप्त  होने  वाले
 ad  के  लिए  बोनस  देय  नहीं  था  क्योंकि

 उस  ag  झ्रावंटन  के  लिये  राशि  नहीं  थी  ।

 ate  पिछले  मजूरी  करार  की  ग्रवाध  31  1976  तक  थी

 नया  करार  नहीं  किया  जाता  है  तो  पुराना  करार  लागू  रहेगा  भ्रौर  मजदूरी  की  मंहगाई  भत्ता

 श्रादि  पुराने  करार  की  शर्तों  के  अनुसार  दिया  जाता  रहेगा  ।  मजरी  में  संशोधन  करने  के  मामले  पर

 क(मगारों  के  प्रतिनिधियों  तथा  प्रबन्धकों  के  बीच  कई  बैठकें  हुई  है  ।  यह  मामला  श्रभी  तक  विचाराधीन

 है  |

 भविष्य  निधि  के  में  wader  धनराशि

 3585.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 20  1977  को  मालिकों
 द्वारा  भविष्य

 निधि  की  धनराशि  का  दुविनियोग  करने

 में  कुल  कितनी  धनराशि  भ्रन्तर्गस्त  है  ;

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ate  उनकी  भूतपूर्व  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  ;

 शौर

 (7)  wa
 तक  कितने  ~ qeey 7  चलाए  गये  हैं ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री
 रवी  :  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  इस  प्रकार

 सुचित  किया  a

 31  1977  की  स्थिति  के  छूट  न  प्राप्त  प्रतिष्ठानों के  नियोजकों

 की  और  भविष्य  निधि
 के

 अ्रंशदानों  की  18.  27  करोड़  रुपये  की  कुल  राशि  बकाया  थी  ।

 भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबन्ध

 1952 की  धारा  8  की  भूराजस्व  के  रूप  और  धारा  14,

 )
 के  अधीन  दोषी  नियोजकों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  है  ।  इसके  ऐसे  मामलों

 जिनमें  नियोजक  कर्मचारियों  की  मजदूरी  में  से  भविष्य  निधि  की  बाबत  कर्मचारियों  के  हिस्से  का

 प्रशदान  काट  तो लेत ेहू  परन्तु  उसे  भविष्य
 निधि

 में  जमा  नहीं  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा

 406  409  शौर  श्रापराधिक  के  श्रधीन  श्रभियोजन  चलाए  जाते  हैं
 दोषी  नियोजकों  को  aes  बर्ताव  के  लिए  श्राबद्कर  करने  के  लिए  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा
 110

 के  श्रधीन  न्यायालयों  की  शरण  भी
 ली

 जाती  है  ।
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 अधिनियम  के  अ्रत्तर्गत  art  के  नियोजकों  के  विरुद्ध  atafaan  के  लागू

 होने  की  तारीख  से  31  1977  तक  77,412  अभियोजन  मामले  चलाए गएं  इसी  rafts के

 दौरान दोषी  नियोजकों  के  विरुद्ध  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  406/409  के  अधीन  846

 शिकायत
 तें

 दायर  की  गई  हैं  ।

 इंडिथन  मेडिकल  एसोसियेशन  के  प्रेजीडेंट  का  वक्तव्य

 3586.  श्री  पी०  एम०  सद  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 (#  )/  क्या  सरकार  का  ध्यान  इंडियन  मेडिकल  एसोसियेशन  के  प्रेजीडेंट  डा०  To  पीं०  शुक्ला ं

 द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  की  a  दिलाया  गया  है  ;  श्रौर

 यदि  at,  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 ?

 स्वास्थ्य  श्योर  परिवार  कत्याण  मंत्री  राज  १  ot  at

 भारत  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  गांवों  में  स्वास्थ्य  aarat  की  योजना  वेਂ  प्रारूप  में

 निह्ठित  aaron  परिवर्तन  इंडि  यन  मेडिकल  एसोसियेशन  को  समझाने  की  जरूरत  है  ।  यह  कोशिश

 की  जायेंगी  कि  उन्हें  सरकार
 की

 योजना  के  श्रौचित्य  के  बारे  में  संतुष्ट  करके  उनका  सहयोग  प्राप्त

 feat  जाये  |

 Utilization  of  Grants  given  by  Britain  for  Health  Centres

 3587.  Shri  Surendra  Bikram  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare
 be  pleased  to  state  whether  on  the  28th  June,  1977  an  agreement  was  signed  in  New  Delhi  by
 India  and  Britain  according  to  which  Britain  would  give  a  grant  of  30  lakh  Pounds  to  India
 which  is  proposed  to  be  spent  on  1000  primary  health  centres  and  325  hospitals,  and  if  so,
 the  names  of  the  states  in  which  this  programme  would  be  undertaken  indicating  the  details  0  f
 the  expenditure  to  be  incurred  thereon  ?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Raj  Narain)  An  agreement
 under  which  the  Government  of  U.  K.  is  to  make  available  to  the  Government  of  India  a  grant
 of  £  3  million  in  support  of  the  Family  Welfare  Programme  was  signed  in  New  Delhion  28th

 The  assistance  provided  under  this  agreement  is  to  be  utilised  for  strengthening  the June,  10977.0
 infrastructure  in  the  rural  and  semi-rural  areas  for  the  provision  of  family  welfare  services  in  1000
 PHCs  and  325  Taluka  level  hospitals.  Astatement  [Placed  in  Library.  See  No.  L.

 showing  state-wise  the  numbers  of  PHCs  /Taluka  level,  Hospitals  selected  for  assistance  under  t  ls
 scheme  during  the  years  1976  and  1977  and  the  estimated  expenditure  thereon  is  attached.  The
 balance  number  of  sub-divisional  hospitals/centres  will  be  approved  in  1978.

 Expenditure  on  Sterilisation  in  Delhi

 3588.  Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare
 be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  expenditure  incurred  on  sterilization  in  Delhi  during  the  last  two

 years  ;

 (b)  the  heads  under  which  this  amount  was  spent  and  the  amount  spent  under  each  head  ;

 c)  the  names  of  officers  under  whose  orders  Smt.  Ruksana  Sultana  and  Shrimati
 Radharaman  and  other  Congress  leaders  were  given  money  in  connection  with  sterilization  ;

 (d)  whether  Government  would  take  any  departmental  action  against  those  officers  ;
 and
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 बनना

 (e)  the  reasons  for  not  suspending,  so  far  by  Government  those  officers  who  issued  circulars

 regarding  forced
 sterilization

 ?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Raj  Narain)  :  (a)  and  (b)
 A  statement  giving  the  details  of  expenditure  is  enclosed.

 (c)  Under  the  Delhi  Administration’s  order,  every  motivator  is  entitled  to  receive  motiva-
 tional  money  for  motivating  a  person  for  sterilization  operation.  The  motivational  money  is

 paid  by  the  implementing  agency  from  out  of  the  advances  placed  at  their  disposal  for  the  Steriliza-
 tion  and  IUD  Programme  by  the  Delhi  Administration.

 (d)  In  view  of  reply  to  part  (c)  above,  the  question  does  not  arise.

 (e)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  T  able  of  the  Sabha  when

 received.
 Statement

 Details  of  Expenditure  incurred  on  sterilisation  and  IUD  Programme  during  1975-76
 and  1976-77

 1976-77
 soe  tee  ee  हनन  थे

 1975-76
 ee  de  Seen

 (Rupees)  (Rupees)

 (i)  Compensation  for  Sterilisation  and  IUD.  ह  ह  6,00,000*  148,49,759*

 (ii)  Maintenance  Grants  sanctioned  for  Sterilisation  Units  and
 Sterilisation  Beds  98,050  742535

 (iii)  Provision  of  Sterilisation  facilities  in  Hospitals  40,000

 SE बन्ध  नन  ee  ey
 TOTAL  6,98,050  149,64,294

 oe  le  ee  nen.  tree  ee  fee  Pe  Deen  Menem  Hemet

 *This  represents  the  advances  given  to  various  agencies  for  compensation
 for  IUD  and  Sterilisaticn.
 available.

 Separate  details  of  expenditure  on  Sterilizaticn  and  1UD  are  not
 The  break  up  of  the  above  expenditure  is  as  follows

 1976-77
 ee eee  बार

 1975-76
 ह

 (i)  Demand  No.  46/48—:Family  Planning  .  6,00,000  1,03,98,269

 (ii)  Delhi  Area  Demand  ण्य  20,26,49°

 (iii)  Funds  received  from  Indian  Red  Cross
 ee ee  ee  ed  ee ee

 24,25,00

 TOTAL  6,00,000  1,48,49,759
 ie ee  ny  eee ee  ee  सार

 ्  mplaints  Re.  Delhi  Telephones

 *3589.  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  Will  the  Minister  of  mmunications  be  pleased
 to  state

 a)  the  number  of  complaints  received  by  Government  regarding  Telephone  Department,
 Delhi  during  the  last  one  year ;

 (b)  the  details  of  such  complaints  and  the  action  taken  by  Government  thereon  ;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  along  with  the  expansion  of  telephones  the  standard  of  services
 thereof  | |  going  down  ;  and

 the  action  taken  b (0)  y  Government  to  improve  the  services  of  Telephone  Department in  Delhi  ?
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 e ry  The  number The  Minister  for  Communications  (Shri  Brij  Lal  Verma)  (a)
 of  complaints  received  during  the  last  one,year  (ending  on  30-6-77)  is  about  1,62,934.

 (b)  The  complaints  relate  to  local  telephone  service  (1.2.  telephones  not  working  satisfac-
 torily),  trunk  service,  billing,  excess  metering  and  other  miscellaneous  items.  Suitable  actions
 have  been  taken  in  most  cases.  Some  complaints  in  respect  of  trunk  service  and  excess
 billing  are  under  examination.

 (c)  and  (d)  No,  Sir.  The  service  being  rendered  to  the  subscribers  of  Delhi  ‘Telephone
 system  continue  s  to  be  at  the  same  level  of  efficiency  as  earlier.  A  continuous  watch  is  kept  and
 the  quality  of  service  is  assessed  regularly.  To  further  improve  the  service,  the  Department  has

 initiated  upgradation  of  the  crossbar  exchanges,  pressurisation  of  cables  adding  of  traffic  relief

 é€quipments  to  reduce  congestion  and  systematic  inspection  of  and  attention  to  subscribers’
 fittings  and  installations.

 विलिंगडन  श्रस्पताल  का  नसिंग  होम

 3590.  झाकर  fag  जो  बघेला  स्वास्थ्य  त्र  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 श्रस्पताल  के  नर्सिंग  होम  में  कुल  कितने  कमरे  हैँ  तथा  उनमें  से  कितने

 कमरों  में  वातानुकूलन  की  सुविधा  उपलब्ध  है  ;

 उक्त  नसिंग  होम  में  कितने  कमरे  श्रति  विशिष्ट  व्यक्तियों  के  लिए  श्रारक्षित  हूँ  तथा

 उनमें  से  कितने  कमरों  में  वातान्‌कूलन  की  सुविधा  है  ;

 उनमें  से  कितने  कमरे  ऐसे  प्राइवेट  लोगों के  लिए  हैं  जो  सरकारी

 चारी  नहीं  हैं  ;  श्रौर

 क्या  सरकारी  कर्मचारी  जो  नसिंग  होम  में  कमरा  लेने  के  लिए  हकदार

 अ्रनेक  श्रौपचारिकताशओओं  को  पुरा  करना  पड़ता है  श्रौर  उसको  पंजीकरण  के  बाद  भी  श्रनेक  सप्ताह  तक

 कमरा  नहीं  faa  है  जबकि  wae  कमरों  को  इस  तर्क॑  पर  खाली  रखा  जाता है  कि  वे  केवल  श्रति

 विशिष्ट  व्यक्तियों  के  लिए  झ्रारक्षित  हैं  श्रौर  प्रति  विशिष्ट  व्यक्ति  की  वया  है  ?

 स्वास्थ्य  WIT  परिवार  कल्याण  मंत्री  राज  नारायण )  नर्सिंग  होम  में  कमरों  की

 कुल  संख्या  48
 हैं

 जिनमें  चार  गहन  हृदयरोग  देखरेख  पलग  भी  शामिल  हैं  ।  इनमें  से  23  कमरे

 वातानुकूलित  है  ।

 एक  कमरा  नं०  1)  ही  उन  mot  रोगियों  को  भर्ती  करने  के  लिए

 ग्रारिक्षत  है  जो  ग्रचानक  ही  बीमार  हो  जाए  जिसमें  विदेशी  उच्च  मंत्रिमण्डल  स्तर

 के  मं  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  या  सर्वोच्च  न्यायालय  के  न्याय  मूर्तियों  आदि  में  से  कोई  भी  भर्ती

 हो  सकता  है  ।

 10  प्रतिशत  कमरे  गैर-सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  है  ।

 जी  नहीं  ।  रोगी  जिस
 asta  या  विशेषज्ञ  से  चिकित्सा  करवा  रहा  हो  उसके

 द्वारा  लिखे  जाने
 पर  ही  रोगी  को  नसिंग  होम  में  भर्ती  करने  के  लिए  रजिस्टर  किया  जाता है  ।  यह

 रजिस्ट्रेशन  बिलकूल  गुणावगुणों  अ्र्थात  रोगी  की  रोग  की  गम्भीरता  श्रौर  कमरों

 की  उपलब्धता  के  प्राधा र  पर  किया  जाता  है
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 ee

 Employees  and  Officers  in  Hindustan  Zinc  Ltd.,  Udainur

 359%.  Shri  Lalji  Bhai  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state  ः

 (a).  the  number  of  employees  and  officers  in  the  Hindustan  Zinc  Udaipur  in  1972
 when  an  I.C.L.  data  processing  machine  was  installed  and  their  number  today  ;.

 (b)  whether  employees  were  retrenehed;  and  if  so,  when  and  how  many  together  with  the
 reasons  therefor  ;  where  the  retrenched  employees  were  sent  and  on  what  posts  and  the  criteria
 followed  therefor  ;

 (c)  comparative  statement  of  the  work  done  on  these  machines  earlier  and  the  work  done
 today  ;

 the  capacity  utilized  previously  and  capacity  utilized  today  ;  the  rent  paid  then  and  the
 rent  being  paid  after  retrenchment  of  workers  ;

 (d)  whether  the  Hindustan  Zinc  has  some  other  such  machines  or  has  placed  orders  for  their
 .  procurement;  and  if  so  ,  what  will  be  their  cost  of  rent  and:  whether  they  will  be  ir  idigenous

 or  imported  ones  >

 (e)  whether  some  employees  are  proposed  to  be  called  back  for  operating  the  new  machines or  fresh  recruitment  is  proposed  to  be  made  and

 the  number  of  employees  given  promotions  since  1972  todate  ?

 The  Minister  of  Steel  and  Mines  (Shri  Biju  Patnaik)  ;  (a)  The  Hindustan Zinc  Ltd.,
 had

 a  strength  {including  that  for  the  Data  Processing  Centre)  of  186  officers  and  4,300  workmen
 as  On  31-3-1972.  This  strength  has  gone  up  to  423  officers  and  6,555  workmen  at  the  end  of
 March,  1977.  The  I.C.L.  Electronic  Data  Processing  Centre  had  a  strength  of  इ  officer  and  15
 staff  in  1972  ;  its  present  s‘rength  is  1  officer  and  6  staff.

 (b)  There  had  been  no  retrenchment  consequent  on  the  introduction  of  machanised  Acccunt-
 ing  System  through  I.C.L.  data  processing  machines.

 THE  August  1975,  preparation  of  Pay  bills  alongwith  all  schedules  and  all  related  statements
 of  deductions  and  remittances  for  all  employees  in  the  Head  Office,  Zinc  Smelter,  Zawar  Mines
 and  Maton  Mines  was  processed  through  the  I.C.L.  machines.  Preparation  of  salary  bills  in
 time  in  respect  of  distant  units  at  times  posed  difficulties.  After  August  1975,  preparaticn  of
 salary  bills  of  workmen  in  respect  of  Maton,  Zawar  Mines  and  Zinc  Smelter  at  Debari,  along-
 with  officers’  salary  hills  onlv  in  respect  of  Maton  was  decentralised  and  the  staff  engaged  cn  that
 work  was  transferred  to  the  respective  units.  the  10  staff  members  found  surplus,  3  were  found
 to  have  su  ppressed  educational  qualifications  and  had  becc  me  liable  fer  disciplinary  ecticn.  Fut
 i  n  view  of  their  past  service  and  under  memorandum  of  settlement  with  the  rece  gnised  inicn,
 it  was  decided  to  transfer  these  persons  to  Zawar  Mines  in  the  next  lower  scale  but  their  total  fay
 was  protected  as  a  special  case.  The  rerrairing  7  150 1:5  were  cn  cquvelart  por:
 in  other  units  as  under

 No.  of  persons  with  designation  Equivalent  posts  in  which  re-deployed

 I  Punch  Verifier  Operator  Clerk  in  Zinc  Smelter,  Debari.

 2.  Punch  Verifier  Operators  Clerks  in  Head  Offices  at  Udaipur.

 Machine  Operator  Assistants  in  Maton  Mines.

 2.  Technical  Assistants  Assistant  Accountants  in  Head  Office  at
 Udaipur,

 (८)  The  work  done  on  I.C.L.  machines,  both  prior  to  and  after  August  1075:  is  indicated
 in  Annexure-I,  Prior  to  August  1975,  the  machines  had  to  be  worked  on  multi-shift  basis.  At
 Present,  the  full  available  machine  capacity  is  utilized  on  single  shift  basis.

 Based on  the  scale  of  rental  for  the  machines  in  1972,  the  rent  paid  was  Rs.  6,995/-  per  month. The  amount  of  rental  increased  in  subsequent  years  as  under

 (1)  With  effect  from  1-3-1973  Rs.  7,740  (Rs.
 counterwheels,

 6,995  +Rs.  745  for  additional  8
 10  print  wheels  and  3  selective  digit emitters  of  tabulator)

 (ii)  With  effect  from  January,  1974  Rs.  8,260  Rs.  7,740-+  Rs,  520  for  second
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 गये  पत्र

 Q
 (iii)  With  effect  an  प्  LT fram

 -9-1975  Rs.  8,673/-
 (Rs (iss.  9.  260+Rs.  413  on  account  of  5  per

 cent  tmere Cent  mcre  ase  in  rental  schedulc)

 (d)  Tne  Hindustan  Zinc  Ltd.  has  purchased  two  Soemtron  accounting  each
 for  Zawar-Mines  and  Zinc  Smelter,  Debari.  These  machines  were  imported  from  East  Germany
 -at  a  cost  of  Rs.  2,73,700  per  machine.

 (e)  The  operation  technique  of  the  new  Soemtron  accounting  machines  is  different  from  that
 of  1.C.L.  and  the  qualifications  etc.  of  the  operators  were  prescribed  by  the  specialist
 from  the  sudoliers.  For  selection  of  personnal  for  handling  these  machines,  opportunities  were
 given  to  the  departmental  candidates,  but  only  one  candidate  who  was  employed  earlier  on
 1.C.L.  machines  was  found  to  be  suitable  alongwith  another  departmental  candidate.  Two

 ‘outside  candidates  were  also  selected.  It  may  be  mentioned  that  with  the  installation  of  the  two
 ‘Soemtron  accounting  machines  no  employee  has  been  retrenched.

 1)  Punch  Verifier/operators  in  the  electronic  data  processing  centre  are  eligible  for  pro-
 ‘motion  to  the  next  zrade  after  completion  of  5  years  of  service  subject  to  good  service  record  and
 trade  test.  They  have  now  become  eligible  for  consideration  for  promotion  to  the  higher
 grade.  Necessary  trade  test  will  be  held  in  due  course  for  the  selection  of  candidates  for  pro-
 smotion.

 STATEMENT

 Comparative  Statement  of  work  done  on  I.C.L.  Machine

 to  August,  1975

 (i)  Preparation  of  pay  bills  alongwith  21]  schedules  and  all  related  statements  of  deductions
 cand  remittances  for  all  employees  in  Head  Office,.  Zinc  Smelter,  Zawar  Mines  and  Maton  Mines

 (ii)  Stores  accounting  includng  SRV/SIV  statements,  price  store  ledgers,  annual  inventory
 statements,  unremoved  items

 from  one  t>  three  years  and  ABC  analysis  for  inventory  control.

 (iii)  Analysis.  ण  Part  of  expansion  projects,  Geological  datafor  processing  in  con  puter  and
 12:  accounting.

 N.B.  The  utilization  of  the  machines  exceeded  their  capacity  on  one  shift  basis  of  8  hours.

 B—After  August,  1975

 ५ (i)  Pay  bills  and  all  other  schedules  and  statements  of  employees  in
 मिल्‍्दय

 Office  and  of  officers
 sat  Zinc  Smelter  and  Zawar  Mines.

 (ii)  Store  accounting  including  SRV/SIV  statements,  price  store  ledgers,  annual  inventory
 statements,  unremoved  items  from  one  to  three  years  and  ABC  analysis  for  inventory  control.

 (iii)  Geological  data,  analysis  of  Pert  of  expansion  projects,  statements  of  insurance  linked
 -deposit  scheme  and  statistical  data  of  employees  of  all  units  for  group  insurance,  gra  tuity  insurance,
 rete.

 N.B.  The  available  capacity  of  the  machines.on  one  shift  basis  is  being  utilised  for  increased
 wolume  of  store  accounting  work,  inventory  analysis,  etc.

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 Detailed  Demands  for  Grants  in  respect  of  Ministry  of  Civil  Aviation  and  Tourism

 Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  I  beg  to  lay
 on  the  table.  A  copy  of  the  Detailed  Demands  for  Grants  (Hindi  and  English  vers  ions)  of  the
 Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  for  1977-78.

 [Placed  in  the  Library.  See  No.  LT  678/77]
 —————— ie  ne
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 ——  या
 Matters  under  Rule  377

 ees  July  147.0
 1977,

 377  अधीन

 Matters  under  Rule  377

 गृह  मंत्री  द्वारा  13  1977  को  दिए  गए  वक्तव्य  में  की  गईं  टिप्पणी

 att  यशवंतराव  चव्हाण  कल  गुह  मंत्रालय  की  श्रनुदानों  की  मांगों  पर  हुई

 चर्चा  का  उत्तर
 देते  हुए  गृह  मंत्री  ने  एक  alee  ale  दुर्भावनापूर्ण  वक्तव्य  दिया  जो  झाज

 समाचारपत्रों  में  छपा हूं  ।  श्राफ  इडियाਂ  ने  झ्रापातस्थिति  में  विपक्षी  aaa  की

 हत्या  की  योजनाਂ  शीषंक  से  यह  समाचार  छापा है  कि  कुछ  लोगों  को  ढाका  जेल  की  तरह  गोली

 से  उड़ाने  की  तैयारी  ax  ली  गयी  थी  |

 डा०  कर्ण  सिंह  ने  जब  गृह  मंत्री  से  यह  पूछा  कि  क्या  उनके  पास  ऐसी  कोई  जानकारी है
 तो

 गृह  मंत्री  ने  कहा  कि  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  था  यह  मात्र  था  ।  क्या  बिना  किसी  सबूत  के

 इस  प्रकार  वक्तव्य  दिया  जाता  क्या  कानून  के  भ्रनुसार  इसी  प्रकार  सरकार्‌  चलाई  जाती

 है  अथवा  यह  सरकार  मात्र  बेबुनियाद  श्रफवाहों पर  चल  रही  है
 ?

 देश  भर  में  यह  श्रफवाह  फैल

 गयी  थी  कि  सभी  विपक्षी  की  हत्या  की  योजना  थी  ।  यदि  गृह  मंत्री  के  पास  कोई  जानकारी  हैं

 अथवा  उनके  पास  कोई  सबत  है  तो  वे  उसे  निश्चय  ही  ara  को  दे  श्रथवा  उसे  यहां  बतायें  झन्यथा

 इस  टिप्पणी  को  वापिस  लें  ।  ( Saat )

 शो  ज्योतिमय  बसु  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 प्रधान  मंत्री  मोरारजो  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  aia  करता  हुं  कि  वे  war

 में न  ara  |  विपक्ष के  नेता  की  को  ध्यान से  सुनना  चाहिये  |  यह  चर्चा  करने  का  कोई  तरीका

 नहीं  है  ।

 att  यशवन्तराव  चब्हाण  :  मेरी  एक  श्रपील  है  यदि  झ्राप  के  पास  कोई  सबूत है  भ्रवश्य  जांच

 कीजिए  शभ्रौर  दोषियों  को  सजा  दीजिये  ।  यदि  कोई  सबूत  हैँ  तो  art  सिद्ध  कीजिये  श्रन्यथा  श्रारोपों

 कों  वापिस  लीजिये  '।

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh):  [had  said  that  all  the  preparations:
 were  being  made  to  shoot  the  leaders,  if  necesary,  after  their  release  from  jails.  Suspension

 De,  while  intepreting  the  Presidential  Ordinance  said  before  the  Supreme  Court  that  ‘‘there  is
 of  rights  to  life  was  a  step  towards  these  preparations.  Even  the  Attorney  General,  Shri  Niren

 no  right  to  live  in  India  The  Government  should  have  contradicted  the  statement  if
 it  was  incorrect  ?

 श्री
 यशवन्तराव  चब्हाण  :  यह  वकील  के  तर्कों  पर  ही  निर्भर  करकें  कहना  है  कि  प्रशासन

 ऐसा  हो  रहा  था  |  श्रलग बातें  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  गृह  मंत्री  को  ऐसी  टिप्पणी

 का  कोई  श्रौचित्य  नहीं  है  (=qaeata )

 श्री
 autare ta

 रवि  :  मेरा  व्यवस्था का  प्रश्न  हूँ  ।  नेताओं  के  मारे  जाने

 सम्बन्धी  वक्तव्य  गह  away  की  ste  से  भराया  हैं  |  इससे  सम्बन्धित  फाइलें  तथा  दस्तावेज  सभा

 पटल  ७, पर जरख  जाये  ग्रन्यथा  इ  न  श्रारोपों  को  वापिस  लिया  जाये  .  .  .  (aqeTs ) )

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 गृह  फ्त्री  ने  एसा  नहीं कहा  (saaets)

 श्री समर  गुह  :.  मेरे  पास  मारे  जाने  सम्बन्धी  ठोस  न्ध अ्राय  है

 कृपया  मुझे  बोलने  दें  ।
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 नियम  377
 के  अधीन  मामले 23

 आषाढ़ , ल
 1899  (31)

 उपाध्यक्ष महोदय  श्राप  सदन  के
 एक  वरिष्ठ एक  Aisso  सदस्य  है  यह  कोई  तरीका नहीं  है

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  श्राप  19  महीने  जेल  के  प्रन्दर  नहीं  रहे  ।  श्राप  इन्हें  बोलने  क्यों  नहीं
 देते

 (=aaera )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पिछले  कुछ  महीनों  से  के  नाते  जो  कुछ  भी  मैं  करता  ग्रा  रहा  हूं  ,

 उसके  बारे  में  लज्जित  हु  ।  मैंने  सदस्यों  के  झधिकारों  की  रक्षा  की  जिसके  बारे  में  मुझे

 अ

 श्री  समर  गह  :  मुझे  दो
 ठोस  उदाहरण  देने

 की
 भ्रनुमति  दें

 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किसी  ग्न्य  श्रवसर  पर  इस  पर  बोले ं|

 श्री  समर  गुह  :  हमें  बन्दी  बनाकर  जेल
 में  रखा  गया  भर  श्रपने  श्रधिकारों  से  वंचित  रखा

 गया  मैं  ठोस  उदाहरण  देना  चाहता  हूं
 :

 प्राप  मुझे  बोलने  की  श्रनुमति  दें  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  श्राप  मुझे  श्रनूमति  ऐसा  कहना  उचित  नहीं  है  ।  जो  कुछ  कहना

 उसके  लिये  भ्रनुरोध  करना  चाहिये  ।

 श्री  चरण  सिंह  :  मैंने  कहा  था  कि  राष्ट्रपति  के  श्रध्यादेश  के  genie  जीने  के  श्रधिकार  को  स्थगित

 कर  दिया  गया  था

 es  ee श्री  वंसत  साठ
 :  बार-बार गलत  (

 श्री  चरण  सिंह  मैंने कहा  था  कि  ऐसा  श्री  निरेन डे  ने  गया  जो  सरकारी  वकील थे

 wie  सर्वोच्च  स्यायाल  में  उन्होंने  इस  बारे  में  कहा  चना
 OTT

 उपाध्यक्ष महोदय  :  श्री  गह  मंत्री  जो  कुछ भी  बोलने  का  शभ्रधिकार है  ।

 उन्हें  बोलने  दें  ।  (exaerit)

 Shri  Charan  Singh  :  They  will  get  more  angry  on  revelaticn  of  more  truth.

 I  was  saying  that  I  never  said  it  but  the  Government  Advocate  Shri  Niren  De  argued  in  the
 Supreme  Court  that  right  to  life  had  been  suspended  in

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।

 प्रधान  मंत्री
 :  यह  वक्तव्य  सरकार  की  श्रोर  से  बोलते  हुए  एटार्नी  जरमरल  ने  दिया

 उन्होंने  कहा  था  कि  श्रध्यादेश  से  सरकार  को  किसी  को  भी  पकड़  कर  बन्द  करने  शर

 चाहे  तो  मारने  का  श्रधिकार  है  तथा  इसका  कोई  उपचार  नहीं  आर  न्यायालय  को  कोई

 अधिकार  नहीं  यदि  यह  गलत  सिद्ध  हुभ्रा तो  मैं  निश्चय  ही  इस  पर  खेद  व्यक्त  करूंगा ।

 परन्तु  सर्वोच्च  न्यायालय  में  एटार्नी  जनरल  ने  यही  कहा  था  ।

 श्री  QWMAray  राव  चव्हाण  :  एटार्नी  जनरल  ने  यह  व्याख्या  न्यायालय  के  सामने  सैद्धान्तिक

 झाधार  पर  की  थी
 क्या  इसका  यह  ae

 है  कि  सरकार की  हत्या  की  योजना थी  ।  यह  पूरे  तथ्य

 को  तोड़ना  मरोड़ना  aah  सरकार  के  पास  इसके  सम्बन्ध  में  कोई  ठोस  श्राधार  नहीं  है  अ्रौर

 एटार्नी  जनरल  द्वारा  दिये  गये  गेर-जिम्मेवाराना  तकं  का  ही  उत्लेख  far  गया  हमारे  साम  ्

 सदन  से  बाहर  चले  जाने  भ्रतिरिवत  श्रौर  कोई  faaeq  नहीं
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 mands  for  Grants  1977-78
 अग

 na  23,  1899  (Saka)
 लगा

 तत्पश्चात  HS  माननीय  सदस्य  सभा  भवन  से  बाहर  चले  गए
 |

 Some  hon.  Members  then  left  the  House.

 श्री  संजय  गांधी  तथा  श्रीमती  मेनका  गांधी  के  नामों  से  विदेशो  gat  में  खोले  गए

 कथित  मामले

 ot  ज्योतिर्मय  ag  :  कुछ  दिन  पहले  मैंने  एक  फोटोस्टेट  प्रति  पेश

 की  थी  जिससे यह  पता  चलता  था  कि  श्री  संजय  गांधी  अझर  श्रीमती  मनका  गांधी  क  विदेशों  में

 बैंक  खाते  हैं  ।
 उस  दस्तावेज़

 की
 सत्यता

 को
 स्वीकार  नहीं

 किया  गया  था  |

 हमें  पता  चला  है  कि  मारुति  हैवी  वद्दीकल्स  लि०  जिसके  मालिक  श्री  संजय  गांधी

 ही  | किन | डमाग ं  से  we  क्रेन  खरीदने  के  सम्बन्ध  में  तेल  शर  प्राकृतिक  गस  श्रायोग  को  लिखे

 29  1976  के  पत्न  में  लिखा  था  क्रयादेश  सें  हम  अपने  प्रतियोगी  से  प्रतियोगिता

 करना  चाहते  हैं  a  इसलिये  इस  सौदे  में  हम  अपना  कमीशन  छोड़  रहे  इस  कारण  क्रेन

 खरीदने  के  लिये  पश्चिम  जमनी  की  फर्म  को  1.  7  करोड़  रुपये  विदेशी  मुद्रा  का  भुगतान

 करने  की  श्रनुमति  दे  दी  यह  सब  1976  में  gar  तथा  क्रेन  वास्तव  में

 1976  पौर  जनवरी  1977  के  बीच  भारत  gare  किये  गये  ।  यह  ग्रायात  शायद  डेमाग  को  पूरा

 भुगतान  करने  के  बाद  किया  गया  ।

 चुनाव के  बाद
 22  1977  को  डच  बैंक  हेमबगं  ने  Go  65  प०  की

 राशि  मारुति  हैवी  वहीकल्स  लि०  गुड़गांव  के  खाते  में  डालते  की  व्यवस्था  की  ।

 भारत म॑  राशि  को  देर  से  लाने से  पता  चलता  है  कि  मारुति  लि०  का  यह  कहना  गलत है

 कि  कमीशन  के  लिये  कोई  भूगतान  नहीं  किया  इससे  यह  भी  प्रता  चलता  है  कि  रु०

 65  पृ०  का  यह  कमीशन  पहले  ही  दे  दिया  गया  था  लेकिन  हमारे  कानून  के  विरुद्ध

 उसे  जमंनी  में  रखा  स्पष्ट है  कि  श्री  संजय  गांधी  श्र  न्य  लोगों  के  विदेश  में  बैंकों  में

 खाते  जो  एक  दंडनीय  अ्रपराध  है  ।

 सभा
 को

 बताया  जाये
 कि

 क्या  13  लाख  रुपये
 की

 यह  राशि  कानन  के  विरुद्ध  जमंनी  में  रखी

 गयी  are  यदि  तो  क्या  मुकदमा  चलाया  जायेगा  श्रथवा  नही ं?

 ee  nie

 ग्रन दानों च्  की  मांगें  1977-79

 Demands
 for  Gsants;

 ऊर्जा  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऊर्जा  मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  होगी ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  ऊर्जा  मंत्रालय  की  मांगों  सम्बन्धी चर्चा  ara  समाप्त  नहीं  होगी  |

 ats  यह  भी  कहा  था  कि  इस  मंत्रालय  के  लिये  नियत  समय  घटाया  जायेगा  |

 मेर  विचार  में  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  ऊर्जा  मंत्रालय
 की

 तुलना  में  प्रधिक  महत्वपूर्ण

 है  ।  इस  मंत्रालय  के  संबंध  में
 के  लिए  पूर्ण  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  चाहे  इसके  लिए

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  समय  में  कटौती  ही  क्यों  न  करनी  पड़े  ।  इस
 सत्र  के  दौरान  इस  मंत्रालय  पर  पुरी

 चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।
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 977-78 14  1977
 eee  श्रनुदानों  की

 oft  ew =  अपने  मंत्रालय  के  कार्यकरण  के af  ज्योतिमंथ  बसु  :

 a  में  7--10  दिनों  के  भीतर  संभां  पटल  पर  श्वेत  पत्र  मैं  चाहता हूं  कि  नियम

 184  के  qed  श्वेत  पत्न  पर  चर्चा  कराई  जांये  ।  मझे  ara है  कि  सभापति महोंदय  इस  सम्बन्ध

 में  मुझसे  सहमत  होंगे  ।

 at  पी०  के०  देव  :  सभा  की  कार्यवाहियों  का  विनियमन काय  मंत्रणा  समि

 करती  उन्होंने  प्राथमिकता  के  wae  के  लिए  समय  नियत  किया  है  ale  हमें

 उसका  पालना  करना  चाहिए  |  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  सभी  दलों  के  प्रतिनिधि  हमें  उनकी

 बात  स्वीकार  करनी  चाहिए  मैं  सूचना  ale  प्रसारण  मंत्रालय  के
 महत्व  को  नहीं  श्रस्वीकारता

 लेकिन  में  यह  चाहता  हूं  कि  ऊर्जा  मंत्रालय  पर  होने  वाली  चर्चा  के  सम्बन्ध  में  समय
 का  प्रतिबंध न  लगाया जाये  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi  Sadar)  I  want  to  make  a  submission  in  support  of  Shri
 Jyotirmoy  Bosu’s  submission,  we  should  have  full  fledged  discussion in  this  regard.  The  manner  in
 which  the  previous  Government  misused  this  mass  media  is

 unparalled
 i in  the  world.

 ‘We  want  that  Government  should  give  us  time  to  express  our  views  in  this  regard.  Therefore
 I  request  that  afull  dress  discussion  should  be  allowed  in  this  regard.

 प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  )  श्री  कामथ  व्यवस्था  का  यह  प्रश्न  बार-बार

 उठा  रहे  हैं  कि  सूचना  प्रौर  कें  समचे  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  के  लिए  समय

 नियत  किया  जाये  ।  उन्हें तथा  सदन  को  श्राश्वासन दिया  हैं  कि  इस  मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में

 चर्चा  at  श्रवसर  जायेगा  मैं
 चाहता  हूं  एक  बजे  सें  लेकर  चार  बजे  तक  ऊर्जा  मंत्रालय

 पर  चर्चा  कराई  जाये  प्रौर  बाद  के  दो  घंटे  का  समय  सूचना  प्रो  प्रसारण  मंत्रालय  के  लिए  रख  दिया

 जाये  बाकी  चर्चा  जब  मंत्री  महोदय  श्वेत  पत्र  सभा  पटल  पर  रखेंगे  तब  हो  जायेगी  ।  aaa  स्थिति

 के  हटने  प्रौर  कानून  का  शासन  काथम  होंनें  के  बाद  ही  अब  हम  भ्रपने  क्वार  स्वर्तत्रंता से  श्रभिव्यक्त

 कर  सकतें हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  हमें  मौका  दिया  जाये  ताकि  हम  यहां  यह  बता  सकें  कि  arte

 स्थितिं  के  कले  19  महीनों  के  दौरान  क्या  कुछ  नहीं  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  बहुत

 महत्वपूर्ण  मंत्रालय  है  मुझे  यह  समझ  नहीं  श्राया  कि  प्राथमिकताश्रों  की  सुची  में  इसे  निम्न  स्थान

 केसे  दे  दिया  गया  यंदि  मैं  कार्य  मंत्रणा  समितिं  का  सदस्य  होता  तो  मैं  इस  मंत्रालय  को  श्रवश्य

 प्राथमिकता  देता
 ।

 are  भी  हमें  ara  विचारों  को
 भ्रभिव्यक्त  करने  का  कुछ  waar  दिया  जाये

 झर
 बांकी  समय  इस  सत्र  के  दौरान  श्रवश्य  दिया  जाये  ताकि  सूचना

 प्रौर
 प्रसारण  मंत्रालय  के  समूचे

 कार्यकरण पर  चर्चा  की  जा  प्वे  ।

 Shri  Ugrasen  (Deoria)  Mr,  Deputy  Speaker,  Sir  Ido  admit  that  we  are  running  short
 of  time  but  we  cannot  ignore  the  importance  of  the  Ministry  of  Health,  a  little  time  must  be
 allotted  for  this  Ministry

 views.
 I  support  Shri  Kamath’s  submission.  We  should  be  given  sometime  for  giving  vent  to  our

 Ministry. We  want  to  discuss  the  entire  working  of  this

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  गत  19  महीनों के  दौरान  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय

 गलत  खबरें  दी  गइ
 ।

 इस  मंत्रालय  का  उद्धार  हुमा  है  यह  पुनः  श्रस्तित्व में

 ब

 गंग्रालय  कार्यकरण हम्याियाग्याप्यक्ष ज्याग्गानागा" .. गलवूकान

 ae

 मैं  दुरी  चर्चा  कराएँ
 श्रौर  प्रसारण

 मंत्रालय  लाल  कृष्ण  श्राडवानी :  सरकार  इस  बात  से  प्रच्छीं  तरह

 है  चि
 कि

 गत
 19  महीनों क  दौरान  जनसंचार  साधनों  का  दुरुपयोग  किया  गया  ।  इस  सम्बन्ध
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 ध प्रो  लाल  कृष्ण

 में  जांच  हेतु  एक  समिति  की  निमुर्वित  की  गई  है  ्रौर  एक  श्वेत  पत्र  तैयार  किया  जा  रहा  है  are  शीघ्र

 हो  उसे  सभा  पटल  पर  रखा  सदन  अगर  चाहे  तो  उस  पर  चर्चा  कर  सकता  है  ।

 बेत  पत्र  के  श्राधार  पर  मंत्रालय के उपाध्यक्ष  महोदय  मेरे  विचार  में  सदन  की  यह  राय

 सम्बन्ध  में  चर्चा  की  जाये

 जो  सदस्य  att  कठौती  प्रस्ताव  पेश  करना  चाहते  हैं  वहू  15  fart  के  भीतर  सभा

 पटल  पर  उनकी  सूचना  दे  दें
 ।

 श्री  गोविन्दन नायर

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कार्पकरण  संबंधी  कमियों श्री  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर
 :

 के
 के  लिए

 मैं  न  तो  वर्तेंमान  मंत्री  को  दोषी  ठहराना  ही  उचित
 समझता  हूं

 data  ही  उन्हें  उपलब्धियों

 के  लिए  श्रेय  देना  चाहता  मैं  एक  बात  पर  ज़ोर  देना  चाहता हू  कि  देश  में  विजली  की  कमी

 |  क्र्षि  क्षेत्र
 श्रुयवा दन

 केरल  श्रौर  गजरात  को  छोड़ਂ  कर  देश  में  सब  जगह  बिजली  की  कमी हैं

 mate  क्षेत्र  में  यदि  श्राप  arin  प्रगति  चाहतेਂ  हैं  तो  बिजली  इस के  लिए  aga  श्रावश्यक  है

 बिजली  की  कभी  अर्धिक  विकास  में  बाधक  हो  रही  यद्यपि  इस  क्षेत्र  को  सर्वोच्च
 प्रायमिकता ननका न्य जैਂ

 दी  गई  है  फिर  भी  इसकी  afearsta rat  को  पूरा  करते  के  लक्ष्यों  को  पूरा  नहीं  fear  जा  सका
 है

 यदि  वर्तमान  सरकार  ग्रपने  वायदे  पुरे  और  चुनौतियों  का  सामना  करना  चाहती  है  तो  उसे  बिजली

 के  उत्पादन  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  चाहिए  ।

 हम  यह  देखते  श्र  रहे  हैं  कि  पन  बिजली  के  साथ  मंत्रालय  सौतेला  व्यवहार  करता  अ्राया  है  ।

 अभी  तक  हमने  देश  में  पन  बिजली  की  संभावित  क्षमता  का  पता  नहीं  लगाया  यदि  सरकार  द्ौर

 पैसा  खच  कर  सके  तो  1000  मैगावाट  श्रतिरिकत  बिजली  का  उत्पादन  किया  जा  सकता  है  सारा

 मामला धन  का

 वन  मंत्रालय  द्वारा  पन-बिजली  परियोजनाओं  के  कार्यकरण  को  रोकने  के  लिए  wa  एक

 नया  रोड़ा  अटकाया  जा  रहा  मैं  वनों  का  विरोध  नहीं  करता  ।  लेकिन  राष्ट्र  के  ्रधिक  महत्वपूर्ण

 हितों  की  कीमत  पर  इनका  संरक्षण  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  केरल  में  साइलैंड  घाठी  परियोजना

 को  योजना  श्रायोग ने  स्वीकृति  दे  दी  है  site  पैसा  भी  दे  दिया  था  परन्तु  बाद  में  कुछ  लोग  बीच
 में

 रा  वे  लोग  उस  स्थान  की  सुन्दरता  से  बड़े  प्रभावित  हुए  श्रौर  द्रव  यह  ग्रादेश  हो  गये  हैं  कि

 यदि  सरकार  10  हैक्टेयर  से  अधिक  वन  साफ  करना  चाहे  तो  उनकी  श्रनूमति  केन्द्र  से  ली  जानी

 वन  केन्द्र  का  विषय  नहीं  किसी  ने  इस  समवर्ती  सुची  में  रखने  का  प्रयास  किया  था

 मालूम  नहीं  सरकार  ने  इसे  स्वीकार  किया  है
 कि

 नहीं
 ।

 हाल  में  हुए  चुनावों  के  परिणामस्वरूप  देश  में  एक  नई  स्थिति  का  प्रादूभाव  देश  के

 बुद्धिमान  मतदाताश्रों ने  सभी  राज्यों  में  राजनीतिक  सत्ता  का  समान  रूप  से  वितरण  किया

 राजस्थान  में  उत्तरप्रदेश में  भारतीय  मध्य
 प्रदेश में  जनसंघ  site  तमिलनाडु में

 सालवन  अकी  बरकार

 ee

 ताए

 हे
 का  प्रादुर्भाव  oa है  ।

 कि  wa
 बिल्कुल  नई  स्थिति
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 अनुदानों  की  1977-76

 श्री  fates  चौधरी  पीठासीन हुए  हुम

 Shri  Tridib-Chaudhri  jn  the  Chair

 पहले  बात  श्रलग  थी  क्योंकि  केन्द्र  में  re  राज्यों में  एक  ही  दल  का  शासन  था  ।  वह  संविधान

 की  उपेक्षा  कर  सकते  थे  लेकिन  wa  वह  स्थिति  नहीं  रही  है  ।  जहां  तक  बनों  के  मामले  में  केन्द्र  के

 हस्तक्षेप का  प्रश्  है  अगर  वह  कुछ  भ्रच्छी  बातें कहते  हैं  तो  मैं  उन्हें  मानने  को  तैयार  हूं  लेकिन  बनों

 की  सुन्दरता  को  बनाए  रखने  का  wet  यह  नहीं  कि  केरल  श्रंथवा  किसी  श्रन्य  राज्य  में  बनाई  जाने

 पन  बिजली  परियोजना  को  बलि  पर  चढ़ा  दिया  जाए  ।  साइलेंट  घाटी  को  राष्ट्रीय

 c  बनाने  की  योजना  है  ।  लेकिन  हम  चाहते  हैं  वहां  पन  बिजली  परियोजना  बनाई  जाए

 मंत्री  इस  are  ध्यान  दें  ate  पन  बिजली  की  संभाव्यता  लगाने  के  लिए

 एक  उच्च  सत्ता  प्राप्त  श्रायोग  नियुक्त  करे  विचार  में  पन  बिजली  परियोजनाग्रों  के

 से  बिजली  सस्ती  दरों  पर  उपलब्भ  हो  सकती  है  ।

 बिजली  बोर्डों  के  बारे  में  योजना  श्रायोग  ate  वित्त  श्रायोग  क्री  यही  शिकायत  रही

 है  कि  वे  प्यॉप्त काय भ  नहीं कर  रहे  हैं  सबसे  पहले  हमें  इन  बोर्डों  का  वैज्ञानिक  ढंग  से  गठन  करना

 ।  हर  मंत्रालय  बिजली  बोर्डों  का  शोषण  कर  रहा  है  ।  राज्य  सरकारें  कृषकों  को  सस्ती  दरों

 पर  बिजली  उपलब्ध  कराना  चाहती  मेरा  सुझाव  है  कि  बिजली  के  मामले  में  श्राप  जो  भी

 कृषकों  को  देना  चाहते  हैं  वह  श्राप  बिजली  set को  न  देकर  कृषि  मंत्रालय  के  भ्रध्यक्ष

 को  दें  बिजली  बोर्डों  का  गठन  इस  प्रकार  किया  जाए  जिससे  fo  oer  सरकारी  उपक्रमो ंके  बराबर

 जाएं  |

 बिजली  are  के  कर्मचारियों  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  नीति  बनाई  जाए ।  are  स्थिति  यह  है

 कि  एक  राज्य  द्वारा  श्रपने  बिजली  बोड़े  के  क्मंचारियों  के  वेतन  बढ़ाने  पर  अरन्य  राज्यों के  कर्मचारी

 आन्दोलन शुरू  कर  देते  हैं
 ।

 इससे  श्रनेकों  समस्याएं  उठ  खड़ी  होती  है  ।  श्रम  मंत्री  के  परामर्श

 से  मंत्री  महोदय  एक  राष्ट्रीय  वेतन  नीति  जिसे  हड़ताल श्रादि  न  हो  श्रौर काम  न  रुके  ।

 Taye AO WN  सरकार  का  विचार  था  कि  केन्द्र  की
 देख-रेख  के  बिना  कोई  भी  प्रभावकारी

 ढंग  से  शर  शीक्रता  से  नहीं  हो  सकता  ।  पिछली  सरकार  सब  कुछ  श्रपने  श्रधिकार  में  रखना  चाहती

 थी  ।  लेकिन  इससे  सहमत  नहीं  ।  यदि  हम  कुछ  परिणाम  पाना  चाहते  तो  विकेन्द्रीयकरण

 होना  चाहिए  ।

 पन  बिजली  पर  जोर  देते  हुए  भी  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  यह  उन  तापीय  बिजली  केन्द्रों

 की  कीमत  पर  किया  जाए
 जो  इस  समय  चाल  है  ।  हमें  उन्हें  बनाना  है  ।  कुछ  सुपरतापीय  बिजली  घरों

 को  बनाने की  योजना  है  लोग  ay Se इस  बात  पर  झगड़ रहे  हैं  कि  इन्हें  कर्नाटक में  बनाया  जाए

 अथवा  तमिलनाडु  में  ।  उन्हें  कोयला  खानों  के  पास  स्थापित  करने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाए  जा

 बिजली  war  जगह  भेजने  के  प्रबंध  किए  जाए  जिससे  क्षेत्र  के  किसी  भी  भाग  में  बिजली

 पहुंचाई जा  सके

 मंत्री  महोदय  परमाणु  बिजली  rat  की  स्थापना  की  संभाव्यता  को  भी  प्रोत्साहन  दें  ।

 ऊर्जा  मंत्री  fast  मंत्री
 और  प्रधानमंत्री  पर  ज़ोर  डाले  कि  यदि  fae  प्रगति  करनी है  अर  सबको

 देना  है  तो  देश  में  बिजली  के  उत्पादन  को  सर्वोच्य  प्राथमिकता  दी  जाए ।  जब  तक  अझ्ाप

 इन  समस्याओं को  नहीं  करेंगे तब  तक  देश  का  श्राथिक विकास  नहीं  होगा  ।
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 मंत्रालय
 के  संबंध  में  निम्नलिखित  कटौती  प्ररताव  प्रस्तुत

 fe
 गए  :

 tr

 मांग  कटौती  प्रस्तावक का  नाम
 srtery  तग
 HEAT  HT  कटौती  की  राशि

 सख्या  प्रस्ताव

 ह  NS

 32  15  श्री  पी०  के०  देव  उड़ीसा  में  wert  राशि  में  से  100

 के  तप्तापानी  के  गमं  चश्मों  रुपया  कम

 में  से  wan  बिजली  जाए

 निकालने  की  वांछनीयता  ।

 पी  16  पै  पिछड़े  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  पै

 देकर  ग्रामीण  विदयतीकरण

 का  समान  विकास

 करने  की  श्रावश्यकता  |

 18  17  पी  राष्टीय  पावर  ग्रिड  बनाने  की  at

 वांछनीयता  |

 33  18  y)  उन  राज्यों  में  बड़ी  पन  बिजली  %?

 परियोजनाएं  राष्ट्रीय  पन

 बिजली  निगम  दारा  श्रारम्भ

 करने  की  वांछनीयता  जिनके

 संसाधन  सीमित  हैं  ।

 प  19  )  a उड़ीसा  की  हरिजन  बस्तियों

 बिजली  लगाने  काम

 शीघ्रता  से  पुरा  करने  की

 |

 ”)  20  +)  करनाली

 बाघमती  तथा  कोसी  नदियों

 से  पन-बिजली  उत्पादन  का

 era  नेपाल के  साथ  मिलकर

 करने  की  वांछनीयता ।

 21 जी  ”  अपर  इन्द्रावती  परियोजना  के  पि

 पन-बिजली  घर  को  शीध्र

 बनाने  की  जिससे

 600  मेगावाट  बिजली  पैदा

 की जा  सकेगी  ।

 )  22  ”
 देश  में  बिजली

 की
 कमी  को  पुरा  yy

 करने के  लिए  ae  से  बिजली

 te  नन
 उत्पन्न  करने  की  वांछनीयता ।

 एए एएए लए  यक»
 ६  100



 14  1977  भ्रनुदानों  की  1977-78
 ह a  ee

 प्रस्ताव ?#  का  नाम  कटौती  का  झ्राधार  कठौती  की  राशि

 संख्या

 a  re  ne  a

 32  23  श्री  पी०  Ho  राशि में  से  100 देश  में  जहां  कहीं  भी  सम्भव  हो

 वहां  चुम्बकीय  पन  गति  विधि  रुपया  कम  fra

 से  बिजली  का  विकास  करने  जाएं  ।

 की  |

 3)  24  y)  तट  के  निकट  लहरों  से  बिजली  yy

 बनाने  की  वांछनीयता  |

 पै  25  1  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बिजली  की  कमी  1

 को  पुरा  करने  के  लिए  गोबर

 गेस  संपंत्र  को  लोकप्रिय  बनाने

 की  वांछनीयता |

 33  35  श्री  To  Ho  राय  कोयला  खानों का  श्रायातित  राशि  घटा  कर

 मशीनों  यंब्लीकरण  1  रुपया  कर  दी

 जिससे  खनिकों  तथा  वैगन  जाए  ।

 भरने  वालों  में  बेरोजगारी

 झरा  गयी

 0  38  0  गत  3  वर्षों  में  बीसीसीएल  श्रौर  J

 ईसीएलग्राई  में  10000

 हरिजनों  तथा  श्रादिवासियों

 का  नौकरी  से  निकाला  जाना

 ह  40  पी  कोयला  खान  श्रमिकों  के  लिये  yy

 सुरक्षा  प्रबन्ध  करने  में

 असफलता  घातक

 दुर्घटनाएं  बढ़  गयी  हैं  |

 3?  45  3)  कोयला  खान  श्रमिकों को  श्रनिवायं  राशि में  से  100

 जमा  योजना की  राशि  लौटाने  रुपये कम  किए

 में  असफलता ।  जाए  |

 46  3  कोयला  खान  श्रमिकों  के  लिये  पै 3?

 8.  33  प्रतिशत  बोनस  की  घोषणा

 करने  में  |

 re  क द  ओ
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 कठौती  का  साधार  कठौती  की  राशि
 मांग

 प्रस्तावक  का  नाम

 सख्या  प्रस्ताव

 >  दा  वध

 33  47  श्री  To  १७ क्‌०  राय  बी०  सी ०  सी ०  एंल०  के  अ्रत्तगेंत  राशी  में  100

 तन्तुलमारी  कोयला  खान  में 1  रुपये  कम  किए

 गैर  श्रादिवासियों  दवारा  नौ  जाएं

 श्रादिवासी  मजदूरों  का  रूप

 धारण  करना  ।

 बी  48  ही  बी०  सी०  सी ०  एल०  के  ग्रन्तर्गत

 पश्चिम  डीदीह  कोयला  खान

 से  ager  द्वारा  85

 मज़दूरों  को  बाहर

 निकालना |

 37  51  पी  ई०  सी०  श्राई०  लिमिटेड  के  3

 निरसा  मुगमा  क्षेत्र  दवारा

 नियोजन  ॥

 ड्  53  ”  राम  कनाली  कोयला  खान  कें  ”

 मजदूरों  श्रौर  उनके  परिवार

 महिलाओं  पर  7

 8  1977  को  हुए

 अत्याचार ।

 55  el a}  Led  30-5-77  को  राष्ट्रीय  कोयला

 विकास  निगम  की  सुदामदीह

 कोयला  खान  दवारा  रखें  गये

 गुन्डों  दवारा  सी ०  श्राई०  टी ०

 To  पर  हमला  |

 2?  56  ह  बी०  सी ०
 सी

 ०  धनबाद  में  1

 कोयला  खान  में

 सी ०  श्राई०  टी०  यू०  के  मज़दूर

 प्रतिनिधियों  की  बर्खास्तगी  ।

 3)  57  क  3) श्रापातस्थिति  के  दौरान  दमुदा

 अर  केसरगढ़  कोयला  खान

 से  500  मज़दूरों की  छटनी  ।

 v7  58  है  पिछले  तीन  वर्षों  में  बी  ०  सी०  सी ०  33

 एल ०  की  जोगता

 कोयला खान  से  200

 नौकरी  से  निकाला  जाना
 ।
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 23  1899  (a)
 आ

 की  1977-78

 Shri  Yuvraj  (Katihar)  Mr  Chairman,  Sir  I  rise  to  support  the  demands  of  the  Ministry
 रश  Energy.

 If  we  make  a  review  of  the  progress  achieved  in  regard  to  the  generation  of  power  in  the
 country,  it  appears  that  there  is  a  crisis  at  the  national  level  and  almost  evry  state  is  facing  an
 acute  shortage  of  power.  Only  Kerala,  Maharashtra  and  Gujarat  are  leading  in  this  sector.
 There  has  been  15  to  30  per  cent  power  cut  in  Tamilnadu  and  25  per  cent  to  40  per  cent  cut  in
 Karnatka.  Both  these  States  have  taken  help  from  Kerala.

 An  amount of  Rs.  1453  crores  was  allocated  for  the  entire  powr  sector.  It  has  been  esti-
 mated  that  per  capita  power  consumption  is  about  109  K.W.M.  Various  schemes  for  the  generation

 of  thermal  power  and  hydro  electric!power  have  been  sanctiond  in  eleven  states  but  one  can  find
 ‘that  Bihar  has  been  totally  neglected  in  this  regard,  though  there  is  highest  potentiality  for  the
 generation  of  power.

 Under  the  rural  electrification  programme  even  16  per  cent  of  the  villages  in  Bihar  have  not
 ‘been  supplied  with  electricity.

 The  Bihar  Government  have  asked  for  800  crores  of  rupees  for  the  5th  five  year  plan.  But
 the  central  Government  did  not  accepted  their  demand.  There  was  a  proposal  to  electrify
 24000  villages.  The  per  capita  consumption  of  electricity  in  Bihar  is  hardly  9-10  units.  Our

 We  cannot agriculture  and  small  scale  industries  are  suffering  just  because  of  shortage  of  power.
 irrigate  our  lands  because  we  do  not  get  electricity  to  run  our  Tube  wells.

 We  supply  iron,  coal  and  maganese  to  the  whole  country  in  a  large  quantity,  but  the  central
 ‘Government  have  not  accepted  our  demand  for  Rs.  800  crores.  Wewanttosetup  Thermal  power
 station  and  Hydro-electric  power  station  to  generate  electricity  in  Bihar  for  running  our  indus-

 and  to  make  it  available  to  the  farmers  for  irrigation  purposes.  In  June,  1972  the  Bihar
 Legislative  Assembly  unanimously  passed  a  resolution  to  set  up  a  thermal  power  station  at  Katihar
 on  the  North  of  Bihar.  But  nothing  has  been  done  in  this  regard.  I  urge  upon  the  Minister  to

 -see  that  a  Thermal  power  station  is  set  up  there.

 Under  the  rural  electrification  even  16  per  cent  of  the  villages  in  Bihar  have  not  been  supplied
 with  electricity.  Mostly  only  those  villages  have  been  electrified  wheré  Ministers  and  other

 leaders  used  to  visit.  In  Santhal  Pargana,  Chhotta  Nagpur  not  to  speak  of  electricity  even
 kerosine  is  not  available  there.  Therefore,  it  is  my  humble  request  that  at  least  the  proposal  to
 ‘set  up  a  thermal  power  Station  at  Katihar  is  implemented.

 Though  a  thermal  power  station  has  been  set  up  at  Barauni,  several  units  in  it  are  not
 functioning.  Similarly  a  number  of  units  in  the  Patharatu  Thermal  power  station  are  also  not

 It  is,  therefore  essential  to  take  steps  to  see  that  these  units  are  repaired  and  they
 sare  made  to  function  with  full  capacity.

 डा०  ato  एन०  सिह
 :  भारत

 में
 ऊर्जा  का  मुख्य  साधन  किन्तु

 यह  गांवों  में  ईधन  का  काम  नहीं  करता  1973--75  से  1975-76  के  दौरान  कोयले  के  उत्पादन

 में  लगातार  वृद्धि  हुई  इस  दौरान  कोयला  का  उत्पादन  782  लाख  टन  से  बढ़कर  986  लाख

 टन  हो  war  किन्तु  1976-77  में
 उत्पादन  इतना  ही  रहा  ।  उत्पादन में  इस  स्थिरता का  कारण

 है  प्रावश्यकता  पुरी  करने  के  बाद  उसके  उत्पादन को  विनियमित  करना ।  प्रतिवेदन  में  कहा  गया

 है  कि  इस  समय  देश  में  कोयला  उद्योग  इसकी  को  पुरा  करने  की  स्थिति  में  देश  में

 कोयले  की  मांग  का  यह  सही  चित्र  नहीं  ये  बड़े  दावे  सत्य  से  कहीं  दूर  हैं  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  की

 सर्वथा  उपेक्षा  करके  कोयला  विभाग  ने  इस  तरह  की  संतोषजनक  स्थिति  बताई  है  ।

 इंधन  के  लिए  wer  कोई  विकल्प  न  होने  की  वजह  से  ग्रामीण  लोग  लगातार  पेड़ों  को  काटे

 जा  रहे  जब  तक  उन्हें  कोयला  श्रादि  उपलब्ध  नहीं  कराया  व  पेड़  ale  वन  काटते

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  गांवों  को  कोयले  की  सप्लाई  नहीं  करता  ।  यदि  हम  चाहते हैं  कि

 बहुमूल्य  वन  सम्पदा  सुरक्षित  रहे  खतों  को  सस्ता  गोबर  का  खाद  मिले  तो  कोल  इंडिया  लिमिटेड

 को  कोथले का  उत्पादन  बढ़ाना  यदि  इसे  बढ़ाया  नहीं
 जा

 सकता
 तो

 कम  से  कम  उसे  वर्तमान

 स्तर  पर  प्रवश्य  रखा  जाये  |
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 बी०  एन०

 चालू वर्ष  के  बजट  में  कोयला
 उत्पादन  के  लिए  1975-76 के  पुनरीक्षित  भ्रनुसान  से  भी

 15  करोड़  रुपये  कम  करें  दिये  गये  इंस  पेष्ठभंमिं  कें  orate  पर  यह  समझ  में  नहीं  श्राता  कि

 राष्ट्रीयकरण के  बांद  54  खांनें  क्योंकर बन्द  की  गई  हैं  निजी  खानों  का  प्रबन्ध  झपने  हाथ  में  लेनें

 के  समय ये  खानें  मिलकर  30,000  टन  कोयला  प्रतिदिन झ्रथवा  प्रति  ae  मोटे  तौर पर  100  लाख

 टन  कोयले  का  उत्पादन  करती  थीं  जो  ग्रामीण  क्षेत्र  की  श्रावश्यकता पूरी  करता  ऐसा  हो

 सकता  है  कि  कोल  इंडिया  लिमिटेड  छोटी  खानों  में  रुच  न  रखता  हो  ।  यदि  ऐसा  है  तो  इन  छोटी

 खानों  को  बिहार  खनिज  विकास  निगम  को  दे  दिया  जाना

 इन  खानों  के  राष्ट्रीयकरण श्र  बन्द  होने  से  सर्वाधिक  हानि  मजदूरों को  हुई  है  ।  इन  खानों

 के  बन्द  होने  से  सरकार  को  तीन  तरह  से  हानि  पहुंची  है  उत्पादन  की  रोजगार  के  प्रवंयरों

 की  हानि  wit  केन्द्र  तथा  राज्यों  दोनों  कों  राजस्व  की  हानि  इसके  भ्रतिरिक्‍्ते  बिहार  सरकार  को

 creat  स्थानीय  शुल्क  ax  बिक्री  कर  के  रूप  में  प्रति  वर्ष  5  करोड़  रुपये  से  अ्रधिक  की  हानि  हुई

 ate  केन्द्रीय  सरकार  ने  3  करोड़  रुपया  खोया  ऊर्जा  मंत्री  इसकी  गहराई  से  जांच  करें

 जिससे  इन  खानों  का  काम  उनके  या  बिहार  खान  विकांस  निगम  के  चलाया  जा  सके  ।

 खान  सुरक्षा  के  संम्बन्ध॑  में  जितने  भी  प्रसिद्ध  व्यक्तियों  जिन्हें  सरकार  ने  जांच  न्यायालयों

 का  अध्यक्ष  नियुक्त  कियां  बड़ी  दुरघटनाओं  की  परिस्थितियों  की  जांच  करके  यही  निर्णय  दिया  कि

 इतनी  बहुमूल्य  प्रबन्ध  कर्मचारियों  की  लापरवाही  के  कारण  ही  सावधानी श्रौर  सतकंता

 बरतने  पर  इनसे  बचा  जा  सकता
 था  ।

 फिर  खान  सुरक्षा  निदेशालय  के  अधिकारियों को  सुरक्षात्मक

 उपायों का  सख्ती  से  पालन  न  करनें  के  लिए  उन्हें  जिम्मेदार  ठहराया  जानां  चाहिए  ।  राष्ट्रीयकरण

 के  बाद  निदेशालय  के  का  waar  प्रबन्धकों  के  पक्ष  में  और  श्रमिक  विरोधी  हो  गया  है  ।

 मंत्री
 महोदय

 को
 यह  सुनिश्चित  करना  चाहिएं  कि  जब  कभी  खनन  gree  हों  या  सुरक्षा  कानूनों

 अथवा  खान  अ्रधिनियम  के  झन्तगंत  नियमों  एवं  विनियमों  का  उल्लंघन हो  तो  इन  खानों  के  yay

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  के  चेयरमैन  तथा  oer  प्रबन्धकीं  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाया  जाये
 ।

 इससे  घातक दुर्घटनाएं कमे  होंगीं  ।  यदि  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  श्रसिंकों  को  भागीदार  बनाया  जाये  तो

 उनकी  अधिकांश  शिकायतें  दूर  हों  जायेंगी

 श्रमिकों  की
 श्राम  स्थिति  श्रत्यन्त  चिन्ताजनक  है  ।  मकानों की  बहुत  कमी  है  ।  75  प्रतिशत

 मजदूरों  को  मकान  मिले  ही  नहीं  मंत्री  महोदय  को  निर्माण  कार्य  तेजी  से  करवाना  चाहिए  ।

 ताकि  मजदूरों को  अरपना  सिर  ढकने  के  लिए  छत  तो  हो  जाये  ।  उनके लिए  बनाये  ज

 वाले  मकान  हवादार  प्रौर  श्रारामदेह  होने  चाहिए  ।

 खेद
 की

 ata  है
 कि  श्रेमिकौं

 के  लियें  हम  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  भी  नहीं  कर  पाये  हैं  ।

 24
 लाख

 श्रमिक
 ott  भी  जोहड़ों  तथा  पोखरों  का  दुषित  जल  पीते  जिससे  उन्हें  प्रकार

 के  रोग  हो  जाते  मंत्री  महोदय  को
 पानी  साफ  करने  वाले  संयंत्र  लगवाने  चाहिएं  ।

 जहां  तक
 कोल

 इंडिया  लिमिटेंड तथा  उसकी  सहायंकं  की  रोजगार  नीति  का
 सम्बन्ध  ऊर्जा  उद्योग  मंत्री  तथा

 श्रम  मंत्री
 को

 ऐसे  कड़े  भ्रादेश  जारी  करने  चाहिएं  कि

 इनमें  तृतीय
 ak

 चतुर्थ  श्रेणियों  के  रिक्त  स्थानों  की  भर्ती  के
 को  ही  पात्र  घोषित  किया  जाये  ।

 लिए  छोटा  नीगपुर  के  स्थानीय  लोगों
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 श्री  शरार ०  बकटारासन  प्राक्कलन  समिति  ने  उल्लेख  किया  कि  संसाधनों

 को  प्रावधान  करते  समय  रक्षा  मंत्रालय  के  पश्चात  ऊर्जा  विभाग  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  जानी

 क्योंकि  जब  तक  हम  इस  विशेष  विभाग  या  क्षेत्र  का  विकास  नहीं  करेंगे  तब  तक

 क्षेत्रों  का  भी  विकास  नहीं  हो

 हमारी  तापीय  प्रजनन  क्षमता  बढ़  गई  हर्ष  की  बात  है  कि  परियोजना

 पुरी हो  चकी

 1975-76  में  1.  85
 लाख  गांवों  में  विद्युतीकरण gat

 अगले  ag  लगभग  2  लाख  गांवों

 का  विद्युतीकरण  gar  ।  पम्प  सेटों की  संख्या  27  लाख
 से  बढ़कर  30  लाख  हो  गई  है  ।  दुर्भाग्य

 की  बात  है  कि  प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना  में  हम  उत्पादन  के  भ्रपने  लक्ष्य  से  बहुत  पीछे  रहे  हैं  ।

 हमेशा  ही  बिजली  का  उत्पादन  निर्धारित  लक्ष्य  से  कम
 हुआ  पांचवीं  योजना  में  330  लाख

 किलोवाट  बिजली  पदा  करते  का  लक्ष्य  झ्राशा है कि है  कि  पांचवीं  योजना के  श्रन्त  में  हमें  केवल

 110  लाख  किलोवाट  बिजली  की  कमी  रह  जायेगी  ।  इसका  aa  यह  है  कि  चाल  वर्ष  तथा  अगले

 ag  हमें  निर्धारित  क्षमता  में  से  पांच  या  छः  लाख  किलोवाट  बिजली  का  उत्पादन  करना  होगा

 जोकि  सा  है  ।  (aa aeatT)  लक्ष्यों  के  अनुसार  उत्पादन  नहीं  होता  ।

 पांचवीं  योजना  के  पश्चात्‌  हमें  केवल  110  लाख  किलोवाट  बिजली  की  कमी  रह  जायेगी

 इसका  हमारे  संचार  तथा  wea  सभी  पहलुप्रों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  यह  कमी

 देश  भर  में  बिजली  की  सप्लाई  में  कटौती  किये  जाने  से  परिलक्षित  होती  है  बिजली  या  ऊर्जा

 सम्बन्धी  योजना  पंचवर्षीय  योजनाओं  पर  श्राघारित  न  होकर  दीर्घकालिक  यो  जनाश्ों  पर  श्राधारित

 erat  इस  शताब्दी  के  ग्रस्त  तक  ऊर्जा
 की

 स्थिति  के  बारे  में  योजना  बनाई  जानी

 योजना  श्रायोग  से  कहा  जाये  कि  वह  20  aa  लम्बी  crepes  योजना  बनाये  ।  20  वर्ष  के  अन्त

 तक  हमें  1500  लाख  किलोवाट  बिजली  का  उत्पादन  करने  की  योजना  तयार  करनी  होगी  ।  तभी

 हम  श्रपना  बिजली  उत्पादन  कायें  संगठित  कर  सकेंगे  श्रौर  बिजली  की  कभी  दूर  कर  सकेंगे  |

 बिजली  की  कभी  का  दूसरा  कारण  ag है
 कि  हम  देश

 में  श्रपनी  स्वदेशी  क्षमता  का  ही

 उपयोग  नहीं  कर  पाये
 जब  हम  प्रपते

 देश  में  60.  मगावाट  वाले  सेट
 वना

 सकते  हैं  तो  हम

 110  मेगावाट  के  सेट  बनाते
 के

 पीछे  क्यों  भाग  रहे  हैं  gt  पांचवीं  झर  छठी  योजना  की  श्रवधि  के

 दौरान  200  मेगावाट  वाले  सेटों  के  लिए  मानक  तैयार  करने  चाहिएं  ।  प्रत्येक  तापीय  बिजली
 घर  में

 500  मेगावाट  के  सेटों  के  बजाय  200  मगावाट  के  5  सेट  लगाते  चाहिएं  ।  इस  तरह  से  हम  बिजली

 उत्पादन  तेजी  से  कर  हैं  ।

 भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल  लिमिटेड  तथा  रामचन्द्र  पुरम  तथा  तिरुचिरापली

 स्थित  सहायक  एककों  को  मंत्रालय  के  अधीन  लाया  जाना  चाहिए  ताकि  बिजली  सप्लाई  के

 उपकरणों  सप्लाई  श्रौर  मांग  के  मामले  में  सम्यक  तालमेल  हो  सके  ।  जहां  तक  अति-तापीय

 बिजली  घरों  के  स्थापना  स्थलों  का  सम्बन्ध  है  इस  बारे  में  एकमत  नहीं  है  कि  इन्हें  महानों  पर

 बनाया  जाये  या  खपत  वाले  स्थानों  पर  ।  दोनों  ही  मामलों  में  यह  पारस्परिक  स्थिति  तथा  कार्य

 संचालन  को  ग्रथव्यठस्था  पर  करता  है  ale  लगाय  गये  धन  के  श्राधार  पर  निर्धारण  करना

 लोगा  ताकि  हम  किसी  सही  निष्कर्ष  पर  पहुंच  जायें  ।
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 यदि  नेवेली  में  एक  सुपर  तापीय  बिजली  घर  बनाया  जाये  तो  इससे  क्षेत्र  में  लिगनाईट  उत्पादन

 के  वर्तमान  स्तर  पर  कोई  भला  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  श्रौर  दूसरे  मार्डन  कर  का  झ्रादेश  देना  पड़ेगा  ।

 इस  लिये  नदियों  के  किनारे  ऐसे  बिजली  घर  बनायें  जाने  चाहियें  ।  इससे  इतना  खर्चीला

 जांच  art  नहीं  करना  पड़ेगा  ।  मंत्री  महोदय  को  इन  योजनाओं  पर  तुरन्त  कायें  करना  चाहिये

 ताकि  श्रल्पावधि  में  ही  नदियों  के  किनारे  कई  बिजली  घर  बनाये  जा  सकें  जिनसे  बिजली  की  कमी
 पूरी

 की  जा  सकती  है  ।

 मैसुर  att  के  बीच  कावेरी  नदी  पर  होगानाकल  परियोजना  पर  तुरन्त  कायें

 ऑ्रारम्भ  किया  जाये  ।  इस  परियोजना  से  हमें  800  मैगावाट  बिजली  मिल  सकेगी  |

 समुद्र
 की  ज्वारीय  तरंग  परियोजनाश्रों  पर  कार्य  करने  की  सम्भावनाश्ों  पर  भी  सरकार  को

 काम  करना  चाहिये  क्योंकि  यहां  बिजली  उत्पादन  पर  बहुत  कम  लागत  झ्रायेगी  ।  देश  की  बड़ी

 नदियों  के  मुहानों  पर  इन  योजनाश्रों  पर  कार्य  किया  जा  सकता  है  |

 राज्य  बिजली  बोडं  में  बहुत  भ्रस्थिरता है  ।  इसमें  घाटा  हो  रहा है  ।  कुछ  राज्यों  में  तो  निवेशित

 पूंजी  पर  6  प्रतिशत  ara  नहीं  हो  रही  है  ।  एक  समिति  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  कार्यकरण  की  जांच  कर

 रही  है  ।  इस  समिति  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  राज्य  बिजली  बोर्डों  का  ऋण  का  एक  भाग  साम्य

 पूंजी  मानी  जाये  ्रौर  श्राधा  भाग  ऋण  माना  जाये  ।  इस  तरह  इसमें  सुधार  हो  सकता  है  |

 सरकारी  उपक्रमों
 सम्बन्धी  समिति

 ने  सिफारिश  की  है  कि  ex  को  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य

 में  बिजली  भेजने  के  लिए  सांविधिक  श्रधिकार  श्रपने  हाथ  में  लेने  चाहियें  ।  यह  विभिन्न  बिजली

 बोर्डों  की  दरों  के  सम्बन्ध  में  उत्पन्न  विवादों  पर  मध्यस्थता  कर  सकता  है  ।  इससे  देश  भर  में  उत्पन्न

 विवाद  हल  हो  सकते हैं  ।

 * ort  ए०  मुरुगोसन  :  पिछले  30  वर्षों  में  हम  देश  में  केवल  22  प्रतिशत

 पन  बिजली  क्षमता  प्राप्त  कर  सके  हैं  ।  यदि  श्राज  देश  भर  में  बिजली  का  संकट  हो  जाये  तो  यह

 केवल  उन्हीं  बिजली  परियोजनाश्रों  के  कारण  होगा  जिन्हें  नेज्ी  से  कार्यान्वित  नहीं  fat  गया  है  ।

 देश  में  बिजली  उत्पादन  कायें  में  तेजी  से  वुद्धि  की  जाये  ।  यदि  प्राथिक  विकास  बढ़ाना  है  तो  देश

 के  समूचे  देहाती  क्षेत्रों  में  बिजली
 सप्लाई

 को  जानी  चाहिए  ।

 तमिलनाडू  में  पन  बिजली  परियोजना  की  कोई  गुंजायश  नहीं  है  श्रौर  इसी  लिये  वहां  तापीय

 बिजली घर  बनाये  गये  हैं  ।  यदि  नेवेली  में  दूसरी  खान  काटने  का  कार्य  स्वीकृत  किया  जाय तो  हम

 नेवेली  में  दूसरी  खान  में  उत्पन्न  लिमनाईट  की  सहायता  से  सुपर  तापीय  विजली  घर  बना  सकते  हैं  ।

 तमिलनाडु  में  12000  पम्प  सटों  की  बिजली  नहीं  मिली है  ।  पम्प  सैटों की  बिजली न  मिलने

 से  कृषि  उत्पादन  नहीं बढ़  सकता  ।  इसकी  ofrara  जांच
 की

 जानी  चाहिए
 ।

 *तमिल  में  दिए  गए  भाषण  HTS  Walaa ]  का  संक्षिप्त  हिंदी  रूपान्तर

 Summarised  translated  version  based  on  Eng
 io  lish

 translation  of  the  Speech  delivered
 amil*
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 तमिलनाडू  सरकार  ने  330  मेगावाट  के  मदर  तापीय  बिजली  घर  की  जांच  के  लिये  केन्द्रीय

 बिजली  प्राधिकरण  को  सौंप  दिया  है  ।  यदि  तमिलनाडु  में  बिजली  की  मांग  पूरी  करनी है
 तो  इस

 परियोजना  को  शभ्रविलम्ब  स्वीकृत  किया  जाये  wie  इस  पर  कार्य  श्रारम्भ  किया  wa

 परमाणु  बिजली  घर  का  प्रथम  एकक  1973-74  तक  पुरा  किया  जाना  चाहिये

 था  लेकिन  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इसके  पुरा  होने  में  4,  5  वर्ष  श्रौर  लगेंगे  ।  मेरा  मंत्री  महोदय  से

 अनरोध ्  है  कि  तमिलनाडु  की  इस  गौरवशाशी  परियोजना  के  पुरा  करने  में  उन्हें  व्यवितगत  रुचि  लेनीਂ

 चाहिये  1

 तमिलनाडु  में  श्रब  कोयले  पर  अधिकाधिक  तापीय  बिजली  घर  बनाने  की  योजना

 बनानी  चाहिये  ताकि  तमिलनाडु  की  बिजली  की  श्रावश्यकतायें  सदैव  के  लिए  पुरी  हो  जाये  |

 कोयला  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  श्रमिकों  को  मूलभूत  सुविधायें  दी  जानी  चाहियें  ।

 बम बन्ना  SS

 दिल्‍ली  में  जहरीली  शराब  के  कारण  हुई  मोतों  के  बारे  मैं  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  DEATHS  DUE  TO  CONSUMPTION  OF  POISONOUS  LIQUOR  IN
 DE  I

 गह  मंत्री  चरण  :  यह  एक  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  पिछली  रात  त्मौर  ATT  सुबह

 भी  दिल्‍ली  में  जहरीली  शराब  पीने  के  कारण  कुछ  मौतें  हुई  हँ  las  तक  उपलब्ध  सुचना  के  श्रनुसार

 7  व्यक्ति  मर  चुके  3  विलिग्डन  अ्रस्पताल  1  इविन  श्रस्पताल  में  श्रौर  3  करोल  बाग  क्षेत्र

 में  ।  जहरीली  शराब  पीने  के  कारण  विलिग्डन  अ्रस्पताल  में  दाखिल  किये  गये  3  व्यक्तियों  का

 त्रर्भी  इलाज  हो  रहा  है  ।  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  के  अ्रघीनਂ

 पुलिस  वारा  7  लग  मामलें दर्ज  किये  जा  रहे  हैं  ।  इन  मामलों की  छानबीन  का  कार्य  दिल्‍ली

 पुलिस  की  श्रपराध  शाखा  को  क सपा  जा  रहा  है  जिला  दिल्‍ली  ने  श्रतिरिक्त  जिला  मैजिस्ट्रेट

 द्वारा  मृत्यु के  कारण  तथा  सम्बन्धित  मामलों के  बारे  में
 जांच

 करने  के  area भी  दिये हैं  ।

 करोल  बाग  के  उस  इलाके  का  प्रभारी  उप-निरीक्षक  तथा  बीट  कांस्टेबल  को  इस  इलाके

 में  जहरीली  शराब  बनाने  के  सम्बन्ध  में  रोकथाम  की  कार्यवाही  करने  में  श्रपनी  अ्रसफलता  के

 कारण  मुग्रत्तिल  कर  दिया  गया  है  ।  दिल्‍ली  के  प्राबकारी  श्रायुक्त  दूवारा  विभिन्न  दुकानों  में  शराब

 का  रासायनिक  विश्लेषण  करने  की  कार्यवाही  भी  की  जा  रही  है  ।

 दि  सिल  हिल  हलना

 की

 DEMANDS  FOR  GRANTS.  1977-78  Contd.

 ऊर्जा  मंत्रालय--जारी

 श्री ए०  Fo  राय  (aaa )  :  जहां  तक  कोयला  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  सम्बंध

 है  इसके  तीन  कारण  है  ।
 श्रव्यवस्थित,उत्खनन  दूसरा  उत्पादन  में  कमी  अर  तीसरा है

 उद्योग  सम्बंधों  का  सौहादंपुण  न  होना  ।  खेद  की  बात  है  कि  राष्ट्रीयकरण  का  मूल  उद्देश्य  ही  नष्ट  नहीं

 हुम्मा  है  बल्कि  मूलभूत
 धारणा  ग्र्थात  ईधन  योजना  समिति  की  सिफारिशें  भी  बदली  जा

 रही  हैं
 ।  मुझे
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 Demands  for  Grants,  1977-78  Asadha  23,
 1899

 (Saka)

 [at  To  Fo

 झाशा है  कि  oat  शताब्दी  के प्रत  तक  40  प्रतिशत  ऊर्जा  स्रोत  कोयले  से
 प्राप्त  होगा  ।

 गतः  वर्षों

 से  कोयले  के  उत्पादन  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  पांचवी
 योजना  वधि  में

 कोयले  का  उत्पादन

 लाख  टन  से  घटकर  1040  लाख  टन  कर  दिया  गया  है  लेकिन  इतना  लक्ष्य  भी  प्राप्त  कर

 कठिन  है  ।  इसका  ag  wea  कि  उद्योगों  के  लिए  ऊर्जा  स्त्रोत  का  प्रतिमान  बदलना  पड़ेगा  ।

 इससे  दीधेकालीन  श्रौद्योगिकरण  की  योजना  में  बाधा  झायेगी  |

 सरकार  ने  जानबूझ  कर  कोयले  का  उत्पादन  कम  किया  है  ।  इसके  श्रलावा  ऐसे
 समय  मशीनीकरण

 किया  जा  रहा है  जबकि  उत्पादन  में  कमी  हो  रही  है  ।  इससे  कोयला  क्षेत्रों  में  बड़े  पैमाने  पर

 गारी  पैदा  हो  जायेंगी  ।

 इस  बात  की  जांच  करने  के  fat  संसदीय  समिति  नियुक्त  करनी  चाहिए  कि  उत्खनन  कार्य

 किस  तरह  चल  रहा  है  ।  वर्तमान  व्यवस्था  के  अनुसार  जिन  खानों  में  25  वर्ष  तक  माल  निकलना  का

 वे  15  वर्ष  बाद  ही  खाली  हो  जायेंगी  |  इसका  तात्पयं  यह  है  कि  दो  उद्देश्यों  को  लेकर  कोयले

 का  WSSTAHUT  किया  गया  है  ग्र्यात  meaateyag  रूप  से  उत्खनन  काय  पर  प्रतिबन्ध  लगाना
 शौर

 उत्पादन  वृद्धि  ये  दोनों  उद्देश्य  विफल  हुए  हैं  ।

 केसरगढ़  झर  इन  तीन  खान  दु्घंटनाभ्रों  की  जांच  के  लिए  नियुक्त  जांच

 समिति  की  रिपोर्ट  से  पता  चलता  है  कि  ये  दुर्घटनायें  तकनिकी  गलतियों  से  नही  बल्कि  खान  प्रबंधकों
 की

 उपेक्षा  के  कारण  हुई  है  ।  जांच  श्रायोगो ंने  इन  तीनों  दुर्घंटनाशओं  का  कारण  प्रबन्ध  की  लापरवाही

 बताया  है  att  प्र बच्च  पर  ही  arte  है  लेकिन  उनके  विरूद्ध  oat  तक  कोई
 कार्य  वाही

 हों  की  गई  है  ।  मेरा  मंत्री  महोदय  से  wats  है  कि  वे  इसकी  जांच  करायें  ।

 जहां  तक  कोन  इंडिया  लिमिटेड  का  सम्बन्ध  है  इसका  कार्थकरण  बहुत  भ्रसंतोषजनक है
 |

 इसमें  सुधार  करने  के  लिये  तुरन्त  कदम  उठाये  जाने  चाहियें  |  धनबाद  कोयला  खान  क्षेत्र  में

 को  कोयला  नहों  मिलता  ।  उन्हें  उचित  दर  पर  कोयला  देने  की  व्यवस्था  की  जाये  ।

 कोयला  विभाग  के  सम्पूर्ण  भ्रौद्योगिक  सम्बन्धों  की  पुनरीक्षा  की  जानी  चाहिये  ।  प्रापातस्थिति

 के  दौरान  इस  विभाग  से  10,000  मज़दूरों  की  छटनी  की  गई  है  ।  मंत्री  महोदय  को  इन  मामलों  का

 पुर्नावलोकन  करना  चाहिए  ।  कोल  विभाग  को  अ्रादेश  दिया  जाये  कि  वह  श्रौद्योगिक  श्रमिक

 न्यायाधिकरण  द्वारा  दिए  गए  पंचाट  का  पालन  करें

 at  the  national  level.
 Shri  Gauri  Shankar  Rai  (Ghazipur)  Power  generating  schemes  should  be  formulated

 We  will  require  150  million  magawat  of  power  by  the  end  of  this  century.
 W:?  will  be  facing  power  crisis  in  case  who  do  not  prepare  necessary  schemes  well  in  time.  It  is
 rezretted  that  the  current  projects  will  not  be  completed  within  next  two  or  three  years  in  Uttar
 Pradesh.  There  should  be  same  uniform  policy  for  power  generation.  The  Government  has
 9550  paying  subsidy  of  2  Paise  per  unit  to  the  Nevali  Lignite  Corporation,  which  is  not  justified.
 Ihave  no  ill  feeling  towards  Tamilnadu  but  the  power  generation  management  there  needs  to  be
 reviewed.

 North  Bengal,  North  Bihar  and  Eastern  UP.  are  backward  in  the  matter  of  power  generation.
 र्श्ष  steps  have  so  far  been  taken  to  remove  this  imbalance.  The  Hon.  Minister  should  take  neces-
 Sary  steps  in  this  direction.  But  nothing  has  been  done  so  far  to  remove  the  imbalance  in  respect
 of  power,  I  will  urge  upon  the  hon,  Minister  to  take  immediate  steps  to  remove  this  imbalance.

 Taere  are  serious  anomalies  in  regard  to  power  distribution  also.  While  power  is  supplied ‘to  industries,  the  agriculturists  starve  for  power.
 his

 The  farmer  does  not  get  power  to  emergise

 the
 pumps  and  water  to  irrigate  his  fields.  While  the  industries  get  power  at  concessional  rates  ,
 agriculturist  is  charged  at  a  higher  rate,

 plant  owned  by  the  Birlas  in  Uttar  Pradesh  at
 Government  have  been  giving  power  to  aluminium

 into  and  the  concession  should  be  withdra  wn  forthwith.
 a  special  concessional  r  ate.  This  should  be  looked
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 14  1977  भ्रनुदानों  at  1977-78

 In  the  context  of  national  grid  the  Central  Government  should  take  the  responsibility  of
 power  generation  in  the  country  in  a  planned  manner  keeping  in  view  the  power  needs  of  the
 country  by  the  end  of  this  century.

 There  is  great  potential  for  power  generation  in  Singrauli.  The  work  should  start  there  with
 speed.  There  is  need  to  provide  rail  facilities  there.  A  3000  MW  power  station  can  be  set  up
 there.  The  Centre  should  take  up  this  project.

 There  are  frequent  break-downs  in  our  power-generation  plants.  We  should  have  a  spare
 parts  bank  which  can  give  spare  parts  whenever  there  is  a  break-down  in  any  flant.

 There  should  be  uniformity  in  the  working  of  Electricity  Boards.  There  is  need  for  a  watch
 by  the  Central  Government  over  the  working,  methodology  and  performance  of  electricity
 boards.

 Condition  of  power  supply  in  U.P.  is  bad.  New  plants  are  not  coming  up.  It  is  not
 possible  to  get  power  from  DVC,  because  it  is  not  able  to  meet  the  requirements  of  Bihar.
 Steps  should  be  taken  to  help  U.P.  in  this  regard.

 With  these  words  I  support  the  Demands  for  Grants  of  this  Ministry.

 Shri  Durga  Chand  (Kangra)  :  There  is  great  potential  for  power  generation  in  our
 country  from  water,  coal  and  crude  oil.  But,

 these
 sources  have  not  been  fully  tapped.

 There  is  great  potential  for  generation  of  hydel  power  in  Himachal  Pradesh,  but  water
 resources  of  Himachal  Pradesh  have  not  been  harnessed.

 Our  Government  is  of  the  view  that  generation  of  thermal  power  is  better  because  it  is  more
 dependable  and  there  is  an  element  of  continuity  in  it.  This  is  a  wrong  thinking.  If  we  want
 that  our  country  should  progress  and  rural  areas  should  develop,  we  will  have:to  pay  more
 attention  to  generation  of  hydel  power.

 कुमारी  श्राभा  सेती  पोठासोन  हुई
 Miss  Abha  Maithi  in  the  Chair  ]

 Coal  deposits  in  our  country  are  limited.  If  we  consume  these  deposits  we  will  have  to  face
 a  lot  of  difficulty  in  future.

 It  is  also  said  that  nore  mo12v  and  time  are  required  for  generating  hydel  power.  The
 position  is  that  due  to  bad  niary:arit  projects  become  costly.  If  management
 is  good  these  projects  can  95  quickly.  Cost  of  oower  generation  by  thermal  plants
 is  higher,  whereas  cost  of  hvdel  power  generation  is  less.If  we  want  to  provide  cheap  power
 to  the  people  in  rural  areas  we  have  to  go  in  for  hydel  power.

 There  is  a  Nathor  Taa'cri  जुड  ia  प्त  michal  Pradesh.  If  this  project  is  implemented  two
 thousand  MW  of  electricity  vill  पि  z21erated  | है ऑ  we  have  to  set  up  more  and  more  industries
 in  rural  areas  we  should  execute  sach  hydro-electric  projects,

 The  water  resources  of  वी  nic'val  इत  be  tapped  for  generating  power.  If  this
 is  done  power  can  be  supplied  to  the  whole  country.  A  national  grid  can  be  created  for  this
 purpose.

 The  projects  which  Himachal  Pradesh  and  other  State  Governments  have  sent  to  the  centre
 for  approval  should  be  cleared.  A  hytiro  electric  corporation  sholud  be  set  up  on  all-India
 level,  which  should  execute  these  p"9j2cts  जिन  taking  foreizn  loans.  These  projects  will  be  very
 paying.  We  will  be  able  to  retura  t'12  n>12y  with  interest  without  difficulty.  | ह  hydro-electric
 projects  are  taken  up  in  a  big  way  ani  electricity  is

 generated  our  agricultural  and  industrial
 production  will  go  up.

 att  टी०  ए०  पाई  :  ऊर्ना  मंत्रानप  में  ही  ऊर्जा
 का  wares  ।

 कई  राज्यों  में

 बिजली में  कटौती  की  जा रही है  भारत पें  पं  ateral & ary के  मामले  में  बहुत  कुप्रबन्ध है  ।  हमारे

 देश  में  25,000  मेगावाट  बिजली  उत्पादन की  अधिष्ठापित  क्षमता है  श्रौर  उसके  बदले  यदि

 12,000  मेगावाट  बिजली  पैदा  करके  te  गये  अनुभव  करता है  तो  स्थिति  में  बहुत  सुधार  की

 आवश्यकता है

 ह
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 आ

 Demands  for
 1977"  68.0

 [  at  टी  ०.
 faa  बोडो में में  कुप्रबन्ध  व्याप्त है  जिसके  कारण  250  करोड़  रुपये  प्रतिं  ae  हानि हो  रही

 इसे  जारी  नहीं  रहने  दिया  जाना

 हम  ने  हमेशा  बड़ी  परियोजनाएं  की  हैं  लेकिन  हमें  कुछ  हो  रहा

 निरोधक  रख-रखाव
 ,

 पर  ज्यादा  बल  नहीं  देना  चाहिए
 ।  वास्तव  में  हम  चाहते  कि  बिजली

 संयंत्र  के  भी  care  रखा  जाये  ताकि  अधिकतम  बिजली  प्राप्त  होती  रहे

 यह  समय  कि  में  ate  वाली  परियोजनाश्रों  की  लागत  को  कम  किया

 जाये  क्योंकि  देश  afin  लागत  वाली  परियोजनाओं  के  भार  को  वहन  करने  की  स्थिति  में  नहीं है

 हमें-यह॑  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  किसी  भी  क्षेत्र  मैं  भ्रकूशलता  नहीं  रहनी

 ऊर्जा  मंत्री  दक्षिण से  हैं  श्रौर  दक्षिण  में  ही  बिजली  की  meas  कमी  है  ।  गत  कुछ  महीनों से

 कर्नाटक  को  प्राप्त  होने  वाली  बिजली  में  50  प्रतिशत की  कटौती  की  जा  रही  है  ।  कर्नाटक का  कसूर

 यह  है  कि  वहू  पन
 पदा

 कर  रहा है  ।  इस  स्थिति  में  हमें  बिजली  की  भारी  कमी  का

 सामना  करना  पड़  रहा  है  तापीय  बिजली  के  द्वारा  इसे  संतुलित  करने  के  भ्रनुरोध  को  भी  ठुकरा

 दिया  गया है  ।  हाल  ही  में  कर्नाटक  .  केन्द्र  सरकार से  गंस-टर्बाइन..श्रायात  की

 santa  मांगी है  ।  जानना  चाहते हैं  इस  प्रश्त  पर  सरकार  विचार  नहीं  कर  रही  ?

 fastett: AY की  कमी  -  सम्बन्धी  योजना का  जोਂ  सिद्धान्त  है  उसे  aara  किया  जाना  चाहिए

 अतिरिक्त  बिजली  दा  करने  में  कोई  नहीं  है  ।

 कुछ  बोर्डों  ने  वर्तम्ञान  एककों  की  बिजली  में  करके  नये  एककों  को  नये  कनेक्शन

 क्य  फन  यहः-एक तरीका  है  मंत्नी  को  यह

 करना  चाहिये  कि  जब  बिजली  की  कमी  हो  तो  बिजली  के  प्रबन्धकों  को  कुछ  स्पष्ट  निर्देश  दिये  जायें

 faa  एककों  को  बिजली  मिलनीं  चाहिए  और  किन  को  प्रतीक्षा  करती  ।  ऐसे

 दर्थी-सिद्धान्त  बनाये  art  चाहियें  |

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  खनिज  पदार्थों  की  दृष्टि  से  बहुत  ही  सम्पन्न है
 इन  क्षेत्रों  में  सुदूर  पूर्व  के

 देशों  भीਂ  alan  कोयला  पाया  जाता  है  ।  guiaaa  श्रासाम  में  जलने  वाली  सम्बद्ध

 गेस  बिजली  उत्पादन  के  काम  में  नहीं  लाई  जा  रही  श्रौर  सारे  क्षेत्र  में  बिजली  का  अभाव  है  ।  देश

 बती  रहनेਂ  दी  जा-सकती  योजना  का  उद्देश्य  भावनारमक  झ्र  अर्थिक

 ग  निर्माण करना  है  लेकित  जिस  तरह  के  ATATS  हैं  उनसे  हमें  भय  है  कि  ऐसा  नहीं  होगा  "।

 ऊर्जा  नीति  दूसरे की  हैं  ।  देश  के  भागों  में  वनों  को  काटा  जा

 रहा  की  रही  है  ।.  जहां.एक  प्रोर  सस्ते  मकानों

 की  करते  हैं  वहां  दूसरीਂ  प्रोर  हमें  इंस  पहलू  को
 भी

 नहीं  भुलाना  चाहिए  ।

 बलिन  में  शहरो ंसे  एकत्र
 किये  गये  कूड़े-करकट  से

 भी
 बिजली  पैदा

 की
 जा  रही  है  ।  फिर

 हमारे  बम्बई  तथा  कलकत्ता  जसे  शहरों  में  एकत्र  किये  गये  कड़े  को
 ईंधन

 के  रूप
 में  प्रयोग  क्यों  नहीं

 किया  जा  सकता  ?
 हमें  सभी  के  साथ  परीक्षण  करना  चाहिए  |  छोटे  प्लांट  लगाना

 ofan  उपयोगी  होगा
 ।

 श्रखिल  भारतीय  ग्रिड  के  बारे  में  बात  करने
 का

 कोई  लाभ  नहीं  है  ।  इस

 कार्य  को  छूरा  होने  में  अभी

 50  वर्ष  र  लग  जायेंगे  ।
 यदि  हम  देश  के  सभी  भागों  में  बिजली  पहुंचाना
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 1889  ( 3%)  की  1977-78. a

 चाहते  हैं  तो  सारे  देश  में  सम्प्रेषण  की  व्यवस्था  के  बजाय  विभिन्न  स्थानों  पर॑  छोटे-छोटे  संयंत्र  स्थापित

 करने  के  में  fear.  चाहिये 1.  ऐसा ae  TFA:  नहीं  होगा  जब/तक  हमारी

 सम्प्रेषण  qafa.  में  सुधार  होता  और  उसकी  कुशलता  नहीं .  बढ़ती

 गुजरात  श्रौर  केरल  को  तमिलनाडु  ale  कर्नाटक  बिजली  की

 कमी  के  कारण  बरी  तरह  प्रभावित  यदि
 गुंजरात  ate

 केरल
 में  हीं  सभीं  उद्योग  लगाये  जातें  है

 तो  फिर  वहां  भी  बिजली  की  कमी  पैदा  हो  जायेगी ।

 मेरी  यह  हार्दिक  है  कि  हम  जेनरेटर  बनाने  की  पनी  पूर्ण  क्षमता  का  लाभ  उठा  सकें

 भारत  हेवी  इलक्ट्रिकस्स  की  क्षमता  5000  मैगावाट  जेनरेटर  बनाने  की  हैं  जबकि  इसे  3000

 मंगावाट  से  ग्रधिक  के  area  नहीं  मिले  हैं  योजना  श्रायोग  को  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहिए  कि

 भारत  हैवी  इलविट्रकल्ज  के  कर्मचारियों  को  जो  वेतन  दिया  जां  रहा  है  उसके  बदले  हमें  उनसे  विद्युत

 संयंत्रों  का  निर्माण  करवाना  है  ।  इसके  साथ  ही  मैं  श्रन्य  निवेदन  यह  करना  चाहता  हैं  किं  हमें  दक्षिण

 के  पन-बिजली  संसाधनों  ate  कोयला  तथा  लिगनाइट  संसाधनों  का  विकास  केवल  तमिलनाडु  ate

 are  प्रदेश  के  लिए  ही  नहीं  श्रपितु  समचे  क्षेत्र  के  लिए  किया  जाना  चाहिए  |

 लगभग  गत  दो  वर्षों  से  हम  सुपर  स्टेशनों
 की

 करते  चले  रहे  वास्तव  में  सुपर

 तापीय  बिजली  घरों  की  स्थापना  चार  वर्षों  के  भीतर  ही  की  जानी  थी  परन्तु  दो  ay  का

 योजना  बनाने  तथा  उस  पर  विचार  © fart  करने  में  ही  गुजर  गया  ।  यह  खेद
 की

 बात  है  कि

 श्रभी  तक  उसके  बारे  में  कोई  श्रन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया हैं  ।  इनके  बारे  में  हमें  शीघ्न  ही  कोई

 निर्णय  करना  होगा  ताकि  ate  श्रधिक  प्रतीक्षा  न  करनी  पड़े  ।

 Shri  Subhash  Abuja  (Betul)  The  power  has  a  vital  role  to  play  in  our  economic  as_  well
 as  industrial  sector.  20  per  cent  of  our  power  18  spent  on  manufacturing  works.  Power  is  badly.
 needed  for  increasing  our  agricultural  as  well  as  industrial  output.  So  every  effort  should  be  made
 to  increase  power  generation:

 A  study  of  power  demand  figures  since  independence  reveals  that  there  has  been  constant
 increase  in-demand  power,  So  far  as  Madhya  Pradesh  is  concerned,  there  are  about  70-
 thousand  villages  and  out  of  these  only  10  to  12  thousand  villages  have  been  electrified  so  far.

 should  be  looked  into.
 Madhya  Pradesh  Government  has  not  got  enough  funds  for  the  electrification  of  its  villages.  This

 The  mineral  wealth  of  any  country  is  the  backbone  of  economy.  The  coal-mines  have

 played  a  very  vital  role  in  the  economy  of  our  country  too-as  number  of  our  industries are  run

 by  coai.  The  coal  mines  have  also  proved  helpful  in  solving  the  problem  of  unemployment  in
 the  country.  There  has  been  considerable  increase  in.  the  price  of  coal  after  the’  nationalisati  or
 of  coal  mines.  It  is  simply  due  to  carelessness  of  concerned  officers.  Due  attention  should  be.
 paid  towards  increasing  the  टाटा टप  of  coal  mines,

 I  take  this  opportunity  to  draw  your  kind  attention-towards  the  irregularities.  of  coal  mine

 Government  talked  much
 industry.  During  emergency  when  there  was  hardly  any  output,  our  Congress  Leaders  and

 about  the
 efficiency  and

 output.  In-so  many  cases  fictitious’  figures:
 of  output  were  given.

 Now I  would  like  to  draw  the  attention  of  hon..  Minister  towards  the  injustice:  being-done  to-

 labourers.  During  emeregency  542  workers  were  thrown  out  of  job.  Uptill  now  only  100  workers

 have  been  reinstated.  My  submission  is  that  the  others  should  also  be  reinstated at  the:  earliest.

 Secondly,  it  is  said  that  after  go  days  every  labour  is  confirmed  but  the  workers  are  thrown  out  of

 service  after  60,  70  or  85:days.  चिट  area  manager  should  be  directed  for  doing!justice.  to  laboures.

 More  facilities  should  be  provided  to  the  mine  labourers.  Their  Housing  problems  should  also.

 Jooked:  into.

 |  हक  E>  5
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 (Saka)

 {Shri  Subhash  Ahuja}

 Sir,  while  supporting  the  demands  o  f  Energy  Ministry,  I  want  to  submit  that  the  irregularities
 of  Patakhera  Coal  Mine,  committed  during  emergency  should  be  looked  into.  have  already
 written  to  the  hon.  Minister  in  this  connection.  A  Committee  should  be  set  up  to  look  into  the
 malpractices  of  the  coal  mine.  There  is  a  lot  of  tension  between  labourers  and  management.
 Steps  should  be  taken  to  normalise  the  atmosphere  in  this  coal  mine.

 Bonus  should  be  given  to  the  workers  of  this  coal  mine.  Normal  Sunday  holiday  should  also
 be  given  in  this  coal  mine  as  is  given  in  other  coal  mines.  An  educational  institution  for  coal
 mine  engineers  should  also  be  opened  as  the  two  consisting  colleges  are  inadequate  for  the  increasing
 demand  of  coal  mine  industry.

 Minimum  number  of  villages  in  Madhya  Pradesh  should  be  electrified  under  rural  electri-
 fication  scheme  and  maximum  financial  help  should  be  given  by  the  Centre  for  this  purpose.

 Lastly,  I  may  submit  that  an  office  of  General  Manager  of  Western  Coalfileds  Limited  skcw'd
 be  opened  in  Madhya  Pradesh  which  will  help  keeping  gocd  control  on  coal  mines.

 श्री  तुलसीदास  दासप्पा  :  ऊर्जा  के  बारे  में  चर्चा  करने  का  तात्पय  कोयले  के  बारे

 में  चर्चा  करना है
 ।  अराज  समय  गया हैं  जबकि  हमें  कोयले  के  उपयुक्त  उपयोग  तथा  लाभ  के  बारे

 में  विचार  करना  होगा  क्योंकि  उसी  से  ऊर्जा  का  उत्पादन  भी  काफी  हृद  तक  हो  सकता है  ।  ऊर्जा

 यद्यपि  सव्वेयापी  है  फिर  भी  हमें  परम्परागत  विचारधाराओं  को  त्याग  कर  नई  को

 अपनाना  GAT  |  इस  समय  श्रावश्यकता  इस  बात  की  है  कि  हम  ऊर्जा  के  स्रोतों  का  पता  लगाये ं।

 हमारे  पास  ऐसे  प्रौद्योगिकी  हैँ  जो  इन  स्रोतों  का  पता  लगाने  तथा  इनका  उपयोग  करने  में  मदद

 कर  सकती  है  ।

 जब  तक  ऊर्जा  के  नये  स्रोतों  के  उपयोग  का  लक्ष्य  नहीं  बना  लेते  तब  तक  हम  इस  क्षेत्र  में

 sofa  नहीं  कर  ana  ।  इसके  लिए  प्रौद्योगिकी  के  fata  श्रौर  धन  की  श्रावश्यकता  है  |

 जहां  तक  पूंजी  निवेश  का  सम्बन्ध  है  हम  सब  जानते  हैं  कि  भारत  एक  fada  देश  है

 हमें
 उन  साधनों  के  बारे  में  सोचना  पड़ता है

 जो  तत्काल  उपलब्ध  हों  इसीलिए  हमारे  श्रधिकांश

 सदस्य  इस  प्रश्न  पर  चिन्तित  हैं  कि  लिगनाइट  त्रौर  पन-बिजली  पैदा  की  जा  सकती  है

 हम  इस  संबंध  में  ऊर्जा  मंत्री  की  नीति  की  उत्सुकता  से  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  कि  देश  ay

 बड़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  वह  ऊर्जा  साधनों  को  इस  प्रकार  बढ़ाएंगे  बार-बार  ग्रामीण

 विकास  के  महव  पर  बल  दिया  जाता है
 तौर  ग्रामीण  विकास  ग्रामीण  विद्युतीकरण  से  ही  संभव  है  ।

 हमें  ऊर्जा  के  संबंध  में  राष्ट्रीय  नीति  की  उत्सुकता  से  प्रतीक्षा हैं
 an

 ऊर्जा  के  पारस्परिक  साधन  जसे  पंट्रोलियम  तौर  कोयला  क्षयशील  पदार्थ  है  ।  Wa:  मंत्रालय

 को  पन-बिजली  के  उत्पादन  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  यद्यपि  पन-बिजली  परियोजना  ५२  पूंजी

 निवेश  अधिक  होगा  लेकिन  परिचालन  व्यय  बहुत  कम  होगा ।

 यह  बहुंत  दुख  की  बात  है  कि  हमारे  राज्य  की  शरावती  बिजली  परियोजना  के  एकक

 नम्बर  10  म॑  1977  से  उत्पादन  नहीं  हो  रहा है
 ।  इस  एकक  की  कुंडलियां  जल  गई

 थीं  यद्यपि  एक  साल  से  इस  एकक में  काम  बन्द  पड़ा है  ।  फिर  भी
 ait  यह  मालूम  नहीं  है

 कि

 इस  एकक  में  कब  काम  शुरू  दगा  मंत्री  महोदय  को  यह  सुनिश्चित  करना  इस  एकक
 की  मरम्मत  जल्दी  से  जल्दी  कराई  जाये  ।

 एक  ae  योजना  योग  ae  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण  में  दूसरी  ate  योजना  आयोग
 ate

 राज्य  विद्युत  बोर्डे  में
 अधिक  समन्वय  की  श्रावश्यकता है  ।  यह  बहुत  भ्रावश्यक है  ।  जब  तक
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 बिजली  उत्पादन  में  सहायक  तीनों  acaray  में  उचित  समन्वय  नहीं  स्थापित  किया  जाता  तब  तक

 निर्धारित  लक्ष्य  की  प्राप्ति  बहुत  कठिन है  ।

 जहां  तक  ग्रामीण  विद्युतीकरण  का  संबंध है  यह  कहना  कि  इस क्षेत्र  में  कुछ  नहीं  किया  गया  है

 अनुचित  है  ।  भूतपूर्व  सरकार  ने  केन्द्र  स्तर  पर  त्परौर  राज्य  स्तर  पर  मिलकर  इतना  योगदान  दिया है
 जिससे  कि  हम  उस  स्थिति  पर  पहुंच  गये  हूँ  जहां  से  कि  ग्रामीण  विकास  का  कार्यक्रम  शुरू  किया  जाः

 सकता  है  ।

 जहां  तक  बिजली  का  संबंध  है  यह  एक  महंगा  सौदा है  श्रौर  इसमें  कई  बाधाएं  है

 ग्राणविक  बिजली  संपंत्रों  के  आ्राणविक-उचिष्टों  को  ही  सुरक्षित  रूप  से  ठिकाने  लगाने  के  लिए  13  करोड़

 रुपया  खर्चा  ar  रहा  है  ।  यह  एक  बहुत  खतरनाक  चीज  हैं  यदि  किसी  दिन  कुछ  हो  गई  तो

 इससे  सारा  वातावरण  खराब  हो  जायेगा  ।

 हालांकि  इससे  सरकार  को  थोड़ा  श्रधिक  पूंजी  निवेश  करना  पड़ेगा  फिर  भी  हमारे  लिए  यह

 सुनिश्चित  करना  संभव  हो  जाएगा  कि  ate  ऊर्जा  तथा  गोबर  का  प्रयोग  उष्णता  तथा  बिजली  बनाने

 के  काम

 प्रौद्योगिक  तरीकों  से  पता  चलता  है  कि  ऊर्जा  ऐसे  तापीय  श्राणविक  स्रोत  हैं

 जहां  समुद्री  जिसमें  rafean  ate  ट्रिंट्रिम  होता  है  का  प्रयोग  बिजली  उत्पादन  कै  लिए  किया

 जा  सकता  हैं  शर  यह  स्रोत  श्रागामी  600  wea  वर्षों  में  समाप्त  नहीं  होने  वाला  जबकि  पवी

 को  ag  केवल  5  लाख  वर्ष  है  हालांकि  यह
 सब  भविष्य

 के
 गते

 में  छिपा  eats
 फिर  भी  हमें

 ऐसे  ख्रोतों  का  प्रयोग  करना  चाहिए  जो  हमेशा  उपलब्ध  स्थायी  एवं  विकेन्द्रित  है  ।

 Shri  R.L.P.  Verma  (Kodarma)  :  Prices  of  coal  have  increased  three  times  after  the
 nationalisation  of  coal  mines.  The  outgoing  Energy  Minister  had  said  that  there  had  been  an
 unprecedented  increase  in  coal  production  during  thel  ast  few  years,  but  one  can  find  that  people
 are  not  benefited  by  it  because  they  have  now  to  pay  three  times  more  than  what  they  were

 paying  before.  It  appears  that  there  are  many  deficiencies  in  the  administration  on  the  Gove-
 ment’s  administrative  policies  are  wrong.  The  present  Government  should  make  a  review  of
 those  policies.

 Coal  is  being  sold  at  village  block  level  at  its  blackmarket  price.  In  order  to  improve  this

 situation,  Government  should  open  coal  depots  at  block-level  to  cater  to  the  needs  of  the  commom
 man.  These  depots  can  be  allotted  to  educated  unemployed  youths.

 Several  coal  mines,  especially  in  Santhal  Praganas  have  been  lying  closed  for  a  long  time.
 The  Mineral  concession  rules  provided  for  the  termination  of  leases  of  private  colliery  owners
 if  they  close  their  mines.  This  rule  should  be  made  applicable  to  the  industry  in  the  public
 sector  as  well,  Measures  should  be  taken  to  start  operation  of  these  mines.

 The  question  of  mines  safety  is  also  very  important.  A  sum  of  Rs.  38  crores  is  provided  for
 installation  of  mines  safety  equipments.  But  it  appears  that  officials  do  not  perform  their  du  ties i

 satisfactorily,  It  results  in  mining  accidents.

 Effective  steps  should  be  taken  to  start  the  power  generation  schemes  which  are  pending  in

 abeyance.  Central  Government  should  themselves  undertake  the  work  that  is  being  done  by
 Rural  Electrifiction  Corporation.

 The  work  in  regard  to  two  new  units  at  Patratu  Thermal  Power  station  and  in  regard  to

 Barauni  Thermal  power  station  should  be  completed  at  the  earliest.

 पह  The  Chairman  of  the  Bihar  Electricity  Board  Fhas  misappropriated  large  amount

 therefore  the  central  Government  should  themselves  have  a  control  over  the  funds  that  are  to  be

 spent  on  power  generation.

 “113



 +;  for:  Grants,
 977-78

 149  1977

 ait  To  Bo  देख्र  araratgt)  :  विश्व  बिजली  के  संकट  से  गुजर  रहा  ।  यदि  हम  वर्तमान

 दर  पर  बिजली  को  खपत  जारी  रखें  तो  कोक  या  लिग्ताईट  का  भंडार  400  वर्षों  में  समाप्त

 हो  जाएगा  परन्तु  जीवन  स्तर  तथा  जनसंख्या  में  ala  वृद्धि  से  हो  सकता  है  यह  केवल  40  वष

 खले  ।  श्र्त  अर्जा  के
 बैकंल्पिक  जसे  परमाणु  पन

 ज्वारभाटा  ऊर्जा  तथा  भू-तॉपीय  बिजली  का  भी  उपयोग  करना  चाहिए  ।

 अ्रन्तरराज्यीय  जल  विवादों  के  कारण  संभी  पन  बिजली  परियोजनाएं  रुक  गई  थीं  ।  गोदावरी

 कावेरी  ्रायोग  तथा  नमंदा  श्रायोग  ने  बहुत  समय  ले  लिया  ।  बाबू  जग॑जीवनराम  के

 से  कुछ  समझौता  त्  है  श्र  कुछ  पन  बिजली  परियोजनाएं  स्वीकृत  हो  गई  हैं  ।

 शोदावरी  faa  के  समझौते  के  कारण  पश्चिमी  उड़ीसा  में  श्रपर  इन्द्रावती  पन-बिजली  परियोजना  शुरू

 ो  600  मैगावाट  पन-बिजली  उत्पादन  करने  के  अतिरिक्त  इस  परियोजना  से  पिछड़े  जिले के

 हमेशा  से  सुखा  पीड़ित  क्षेत्र  की  सिंचाई  की  जा  सकेगी  |  इसके  ग्रतिरिक्त  वहां  100  करोड़  cq  उच्च

 GS  वाक्ताईड  भंडार  भो  हैं  अर  यदि  इनका  उपयोग  किया  जाए  तो  वहां  एल्यूमीनियम  उद्योग  समूह

 स्थापित  किया  जा  सकता  है  ।  इसक  लिए  220.  मैगावाट  सस्ती  बिजली  की  श्रावश्यकता है  ।  उड़ीसा

 सरकार  के  लिए  यह  परियोजना  शुरू  करना  क्षमता  से  बाहर  है  |  ्र्त  इस  परियोजना  को

 दो  भागों  में  बांट  देना  चाहिए  बिजली  उत्पादन  तथा  सिचाई  ।  140  करोड़  रुपये

 की  लागत  से  तैयार  होने  वाली  विजली  उत्पादन  परियोजना  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण  द्वारा  शरू

 की  जानी  चाहिए  ।  70  करोड़  रुपए  को  लागत  से  तैयार  होने  वाली  सिचाई  परियोजना  उड़ीसा

 सस्कार  द्वारा  शुरु  की  जानो  चाहिए  ।  इस  परियोजना को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जाए  शौर  इस  घषं

 बजट  में  सांकेतिक  व्यवस्था  की  जाए  ate  यदि  यह  सम्भव  न  हो  तो  mata  बजट  में  यह  व्यवस्था

 की  जाएं

 ऐसी  कई  नदियां  हैं  जो  नेपाल  श्रौर  भारत  दोनों  में  बहती  जैसे  बागमती

 are  कोसी  ।  थे  साशी  नदियां  हिमालय  से  निकलती  ।  यदि  इनसे  पन-बिजली  उत्पादन  किया  जाए

 at  नेपाल  सारे  एशिधा  का
 बिजली

 घर  बन  सकता  है  ।

 जहां  तक  परमाणु  ऊर्जा  का  सम्बन्ध  है  दो  प्रक्रियाएं  अपनाई  जाती  हैं  ।  पहली  है  विखंडन

 war  दूसरी  है  संलग्न  ।  पहुंली  प्रक्रिया  में  यूरेनियम  या  जिनका  श्रायात  करना

 पड़ता  जैसे  रेडियो  धर्मी  aaa  को  faacrar  जाता  है  तौर  दूसरी  प्रक्रिया  के  लिए  भारी  जल  की

 होती  है  ।  भारी  जल  उड़ीसा  तट  से  दूर  पाया  जाता  है  तथा  यह  कभी  समाप्त  होने

 बाला  नहीं  है  ।  ग्र्त  इसका  उपयोग  किया  जाना  चाहिए  ।

 कभी  भी  समाप्त  न  होने  वाला  श्रव्य  स्रोत  है  सौर  ऊर्जा  ।  हम  शाश्वत  सौर  ऊर्जा  का  प्रयोग

 कर  सकते  हैं  क्योंकि  हमारे  देश  में  सूर्य  की  गर्मी  हमेंशा  रहती  है  ।  इस  के  संदूषण  की  भी  समस्या

 नहीं है

 देश  में  गम  पानी  के  कई  झरने  हैं  भू-तापीय  विधि  से  इस  स्त्रोत  से  भी  fasted  पैदा  की  जा

 सकती
 है  ।

 a  a
 यदि  गोबर  धरा  ब  दि  के  का  स  प्रचार  किया  जाए  तो  इसे  खाना  पकाने  तथा  बिजली 0g

 BE  जेनस्टर  चलाने  का  काम  लिया  जा  सकता है  ।  इस  प्रकार  हम  ऊर्जा  उत्पादन  कर  सकते हैं  और

 gh  उपयोगी  उद्देश्यों  के  लिए  उपयोग  में  ला  सकते  हैं  ।
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 7899  (ara)  श्रनुंदानों
 Sow

 arara  ती  करेंग  कि  Thar  में  उड़ीसा  बिहार  तंथा  पश्चिम  बगल  frst  हुए  हैं  मंत्री

 म्महोदय  इसकी  जांच  शौर  यह  सुनिश्चित  करें  कि  इन  राज्यों  में  विद्युतीक रण  कार्यक्रम  तेजी  से  च  ले

 fatal  प्रशुल्क  राज्यों  में  झ्लग-ग्रलग  है  ।  इस  मामले  में  एकरूपता  होनी  चाहिए  ।  इस  बारे  में

 केन्द्र  कोਂ  निश्चिंत  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  करने  चाहिए  ।

 रामगुंडम  सुपर  तापीय  संयंत्र  पौर  कोरवा  सुपर  तापीय  संयंत्र  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  tray

 चाहिए  ।

 Shri  Shrikishan  Singh  (Monghyr)  There  must  bea  national  policy in  regard  to  power
 generation.  So  far  power  generation  has  been  done  on  an  ad  hoc  basis  and  political  considerations
 have  affected  planning.  This  should  not  be  allowed  to  be  done.  Besides,  power  tariff  varies
 from  one  region  to  other  and  also  from  one  sector  to  the  other  sector.  For  instance,  in  rates
 charged  from  agriculturists  and  small  industries  are  more  than  those  charged  from  large  scale
 industries  which  in  most  cases  receive  power  at  a  concessional  rate.  Therefore,  Government.
 must  see  that  a  uniform  rate  should  be  charged  throughout  the  country  for  power  consumption,

 It  is  regrettable  that  Central  Power  Com  nission  has  not  taken  up  Koyal-karo  Project  in
 Bihar  so  far,  Similarly,  the  subaranrekha  Project  has  been  hanging  fire.  The  projects  of  Kolab

 and  Meghabatu  Bari  are  far  behind  the  schedule  unlike  the  thermal  plant  proposed  to  be  installed
 at  Katihar  has  been  shifted  elsewhere.  Government  must  look  into  it  and  streamline  the
 functioning  of  the  Central  Power  Commission.

 Tine  Power  generation  at  Barauni  Thermal  Plant  is  far  below  installed  capacity.  While,
 its  installed  capacity  is  145  M.W.,,  it  is  producing  only  45  M.W.  similarly,  Pataratu  Thermal
 Plant  with  an  installed  capacity  of  about  700  M.W.  is  producing  only  200  M.W.  D.V.C.  has
 not  been  able  to  come  up  to  our  expectations,  This  corporation  is  expected  to  supply  200  M.W.
 to  Bihar  but  we  have  been  receiving  hardly  1090  M.W.  This  has  severely  affected  the  development
 of  Bihar  state.  If'imm  diate  steps  are  not  taken  to  accelerate  development  of  power‘in  the  State

 “4  power  crisis  would  becoms  imminent  in  near  future.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 र्  Deputy  Speaker  in  the
 Chair

 Rural  Electrification  ‘Corporation  should  allocate  ‘more  funds  for  Bihar  so  that  rural
 electrification  programmes  could  be  expedited.

 It'is  regrettable  that  production  of  coal  India  has  come  down.  reason  is  that  coal  h&s
 accumulated  on  the  pit  heads  and  it  is  not  being  consumed.  One  of  the  factors  affecting  con-
 sumption  of  coal  may  be  the  present  high  prices.  Steps  should  be  taken  to  bring  down  the prices
 of  coal,,  That  can  only  be  done  by  bringing  down  the  cost  of  production.  The,Minister’should
 take  effective  steps  to  bring  economy  in  his  department.

 One  of  the  main  odjectives  of  nationalising  coal  mines  is  to  improve  the  conditions  of  labour
 ्  the  zoal  mines  But  द  regretfully  say  that  drinking  water  is  not  available  to  workers  in  many
 vareas8  even  now.

 O12  उ  tae  atm:  i>  artioavalize  the  coal  industry  was  to  improve  the  living  condition  of  coal
 dniazs  Bat  it  is  regrettable  that  w2  have  not  been  able  to  supply  them  drinking  water.

 Arrangements  should  be  made  to.  provide  them  pulseserice,  wheat  and  other  essential  com-
 modities  through  Cooperative  Societies  at  reasonable  prices.

 -of  relief.
 If  it  is

 done,
 they  will

 इटा
 व  lot

 It  is  necessary  tO  improve  the  present  Eastern  coal,  Central  coal,  Western
 ‘Coal  and  Bharat  Cooking  coal.  Only  those  officers  should  be  appointed  in  these  managements
 who  have  new  approach  and  dynamic  thought’so  thai  they  might  improve  the  functjoning-of  thege’

 al  mines.  All  the  loopholes  should  be  removed  and  effiorts  be  should  be  made  to  i

 ergy  nena

 “



 Demands  for.  1977-78:  Asadha  23,  1899  (Saka)
 —

 फ्तन  तया  गोदी  raze  att  के  बीच  हुए  करार  के  बारे  में  वक्तव्य

 RE  AGREEMENT  ARRIVED  AT  BETWEEN  THE  PORT
 ANY  WOKKERS  AND  MANAGEMENT

 संसदीय  ate  कार्य  श्रत  मंत्रा  पत्तनਂ  तथा  गोदी  मज़दूरों  लिए  मजूरी

 AH  ait  सं  झाल  इंडिया  पोर्ट  डाक  नफ्स पुनरीक्षण  समति  का  श

 इंडियन  नेशनल  पार्ट  एण्ड  डाक  वक  फडरप  पट  डार्क  एंड  वाट'रफ्रट बकर स फ वर्कर  स  थ्घ्य्र  तथा  वृद्टर

 चन्सपोठटें  बकरा  के  ड  रशत  श्राफ  इडिया  प्राची  नॉघिय |  बीच  विस्त॒त

 हिप  आज  एक  करार  है  जिन  फेडरेश  प  चिभिन्न  प्राधिकरणों  cat  नियं.ब्ताझ्रों  को

 डइताल  का  जो  नोटिस  दिया  awa  ले  लिया  है  ।

 zat  की  साग  1977-  क्त

 DEMAND  FOR  GRANTS

 ऊर्जा  मंत्रालय  —siT OY

 दश  ./  बिजली  की  उपलब्धता  की  स्थिति  ्  बारे में ऊर्जा  मंत्री  (att
 flo

 सदन  में  चिन्ता  व्यक्त  की  गई  ह
 ्  क्षन्न  भारी  पंजी  विनियोग  4.45.0,  कु

 में  बिजली की  कमी  ह ुई  |  बड़त  कम  र उन |  बिजली  की  अ्रधिकता  है  म्र,र  eu  राज्यों  में

 a इसकी  मांग  बढ़त  जा  रही  हैं  ।  तमान  परिप्रेक्ष्य  तथा  भावा  नाय  नों  सद

 बिजली  की में  इसको  देखना  है  ।  बिजली  cca  का  निर्माण  एक  लम्बी  प्रक्रिया  है  ।

 भावी  मांग  कं  पूरा  करन  far  awa  बनਂ  से  ए  भी  एक  समस्या  है  श्रौर  वह  यह  है  कि  वर्तमान

 अधिष्ठापित  क्षमता  से  से  अधिक  बिजली  sec  कैसे  किया  जाये  ।

 हमें  जबईस्ती  बिजली  में  कठौती  कने  «  मामलों  में  कमी  करनी  चाहिए  क्योंकि इससे  बिजली

 संयंत्रों
 पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  है  तथा  रखरखाव  «.  लिए  जाने  वाले  समय  तथा  दोषों  को  दूर  करने

 मे

 fat गए  समय  को  कम  करना  हूंगा ।  हमने  देखा  है  कि  जब  भी  बिजली  बन्द  की  जाती  है  तो

 उसे  ठीक  करने  च.हे  वह  वकंश  प  स्तर  पर  हो  या  स्थानापन स्थल  स्तर  पर  बहत  उयादा  समय

 लगाया  जाता  है  ।  इससे  बिजली  NS  की  may  भी  कमी  होती है  श्रौर  दिउली  ८  उत्पादन में

 भी  कमी  होती है
 ।

 मरम्मत  करने
 मे

 लगने  व.ले  समय
 को

 कम  से  कम  करं  के  लिए  प्रयास  किए  जाने

 चाहिए ं।

 वर्तमान  श्रधि्ठापित  क्षमता  से  fas  उत्पादन  की  समस्या  इतनी  महत्व्पूर्ण  है  कि  हमने

 ये  निदेश  दिए  हैं  कि  waded  बिजली  बन्द  कहा ह द ज | अ  रूप  से  बिजली  बन्द  कर  तथा  cad  की

 विशेषज्ञों  द्वारा  समस्या  ज्ञत  करने  भ्राने  वाली  रुकादटों  तथा  तत्कालिक  त्वर्न  हल  fea  at

 के  लिए  संयंत्रवार  पुन  Cet oy  किया  जाये  ।  ह  उप्व  ६  en  (९  त्थः  काय  feces ह  PG!
 का  निरन्तर  प्रयास  करना  चाहिए  त।कि  वृर्तेम्।न  क्षम्ता  से  अ्रधिव ा ध्कि  ace  faz  oat

 हालांकि  लघु  अवघि  eat  बिजली  उत्पादन  सुधार  .  से  बिजली  की  स्थिति  झच्छी

 हो  faz aft 3  यह  सुनिश्चित  करना  dint  कि  ix  se  श्रों ध'न्मिण+  बग्रे  वम्रमय
 लगेगा

 ।  हमने  निर्माणाधीन
 GUT AAT  की  प्रगति  की  समीक्षा  करने  लिए  तथा  यह  glial ae
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 करने  के  लिए  कि  निर्माण  की  निर्धारित  भ्रवधि  बढ़ाई  न  एक  संगठन  बनाया  है  ॥

 मुख्य  मंत्रियों  से  ata  किया  गया  हैकि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  निर्माणाधीन  परियोजनाएं  धनाभाव

 या  संगनात्मक  कमियों  की  वजह  से  प्रभावित  न  हों  ।

 प्रधिकांश  में  इस  समय  बिजली  की  कमी  का  एक  का'रण  पूर्व  यो जना  का  भव  तथा

 परियोजनाश्रों  को  शुरू  करने  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  या  सही  संगठन  उपलब्ध  न  करना  हमने

 छठी  योजना  के अंत  तक  विभिन्न  राज्यों  तथा
 क्षेत्रों

 में  प्रत्याशित  बिजली  की  खप्त्त  की  वृद्धि  का

 अनुमान  लगाया  गया  है  ्र क  श्रनुमान  के  श्राधार  पर  पता  चला  है  कि  छठी  यो.जना  दे  दौरान  fest

 की  मांग  में  10  प्रतिशत  वृद्धि  होगी  ।  इसलिए  हमने  केन्द्रीय  विद्युत्‌  को  यह  अनुदेश  दिया

 है  कि  वह  यह  सुनिश्चित  क  रे  कि  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  होने  वाले  घाटे  को  ध्यान  गे  रख्कर  श्राथिक  रूप

 से  लाभकर  परियोजनाओं  को  शीध्र  तकनीकी  स्वीकृति  दी  जाये  ।  हम  यह  भी  सुनिश्चित  करेंगे  कि  नई

 परियोजनाएं  स्वीकृत  की  जायें  श्ौरर  निर्माण  संगठन  समय  पर  काम  पुरा  करे ं।

 छठी  योजना  के  अंत  तक  बिजली  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  झात्मनिर्भर  होने  ह

 हम  अ्रधिष्ठापित  क्षमता  में  वृद्धि  के  लिए  एक  कार्य  योजना  तैयार  कर  रहै  फिर  भी  हमारे

 सुप्रयासों  के  बावजूद  कहीं  न  कहीं  बिजली  की  कमी  हो  सकती  है  ।  इसके  लिए  बिजली  के  उपयोग  में

 समझदारी  से  काम  लेना  होगा  त्रौर  बिजली  की  बरबादी  को  रोकना  होगा  ।  हमें  यह  सुनिश्चित  करने

 का  प्रयास  करना  होगा  कि  कृषि  एवं  उद्योग  के  विकास  की  प्राथमिकता  प्राप्त  तथा

 श्रत्यावश्यक  aaa  की  ्रावश्यकताश्रों  को  प्पा  किया  जाये  ।

 हम  बिजली  उत्पादन  के  लिए  क्षेत्रीय  पर  कोयले  के  मुहानों  पर  बड़े  तापीय  बिजली  घर

 के  नाम  से  प्रचलित  के  5  सम्भावित  स्थापना  स्थलों  का  पता  लगाया  गया  है  भ्ौर  ये  स्थापना

 स्थल  दक्षिण  तथा  पूर्वी  क्षेत्र  में  ।  गत  वर्ष  उत्तरी  क्षेत्र  में  सिंगरौली  सुपर  तापीय

 बिजली  घर  पर  काम  शुरू  था  श्रौर  इस  वर्ष  हमें  ara  है  कि  दो
 सुपर

 तापीय  बिजली  घर

 स्थापित  किये  जायेंगे  ।

 बिजली  उत्पादन  में  सुधार  न  केवल  उत्पादन  क्षमता  पर  frat  करता  है  बट्कि  परिषण  तौर

 वितरण  व्यवस्था  पर  भी  निभंर  करता है  |  हमें  न  केवल  इस  व्यवस्था  का  विस्तार  करना  होगा  बदिक

 यह  भी  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  पारेषण  हानियों  को  तकनीकी  दष्टि  से  यथासंभव  कम  किया  जाये  p

 कुछ  क्षेत्रों  में  बिजली  की  कमी  एवं  पारषण  तथा  वितरण  प्रणाली  में  आने  वाली  रुकावटों  के

 अतिरिक्त  बिजली  की  सप्लाई  स्तर  विशेषकर  ग्रामीण  उपभोक्तास्रों  के  मामले  में  अविश्वसनीय  तथा

 गलत है  ।  मेंने  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  श्रनुरोध  किया  है  कि  वे  अ्रपने-अझपने  में
 बिजली  की

 सप्लाई  सम्बन्धी  समस्याओं  का  पता  लगाएं  ।  मैँ  निकट  भविष्य  में  राज्यों  के  विद्युत्‌  मंत्रियों  से

 चीत  करूंगा |

 बिजली  के  क्षेत्र  में  कार्यकुशलता  तथा  सुधार  लाना  राज्य  विद्युत्‌  बोर्डों  के  कुशल  प्रबन्ध
 पर

 निर्भर  करता  राज्य  विद्युत्‌  बोर्डों  के  वित्तीय
 कायकरण

 में  सुधार  लाने  के  लिए  विद्यत झ च

 ्रधिनियम  में  उचित  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है
 ।

 ऐसे  संगठनों  की  श्रावश्यकता को  ध्यान  में
 रखते  हुए  जो  बिजली  परियोजनाओं  का  वाणिज्यिक

 एवं  वित्तीय  तरी  के  से  निर्माण  कर  ae  एवं  चालू  कर  हमने  दो  केन्द्रीय  निगमों  राष्ट्रीय
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 लापीय  बिजली  '  निगम  तथा  राष्ट्रीय  पन  निंगम  की  स्थापना  की  है  जो  केन्द्र  क्षेत्र  की

 परियोजनाओं  को  कार्यरूप  दे  सकेंग  ak  चला  सकेंगे  ।  इंसी  प्रकार  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  क्षेत्रीय

 बिजली  परियोजना  शुरू  करने  के  लिए  पूर्वोत्तर  बिजली  निगम  की  स्थापना  की  है  ।

 हमारा  उद्देश्य  देश  की  ऊर्जा  श्रावश्यकताश्ों  को  किफायती  ढंग  से  पूरा  करना  तथा  ग्रामीण

 ऊर्जा  :  को  प्राथमिक्ता  देना  है  ।  ऊर्जा  ग्रावश्यकताग्रों  के  मामले  में  अधिकतम

 आआत्मनिभेरता  प्राप्त  करने  के  लिए  देश  में  उपलब्ध  संसाधनों  का  हमें  पता  लगाना  होगा  |  डसे

 पष्ठ  भूमि  में  कोयला  काफी  लम्बे  समय  तक  मख्य  इंधन  तथा  ऊर्जा  का  ala  रहेगा  ।

 जहां  तक  परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत्रों  का  सम्बन्ध  है  जीव  गैस  का  geet  भविज्य  हे  श्र  हम

 इस  कार्यक्रम  को  शीघ्रता  से  कार्यान्वित  करना  चाहते  हैं  ।  सौर  ऊर्जा  से  भी  काफी  सम्भावनाएं
 हैं  ।

 अनसंधान  तथा  विकास  क्षेत्र  को  कहा  गया  है  कि  वह  भारतीय  स्थितियों  के  ग्रनरूप  कृषि  के  लिए

 सौर  ऊर्जा  के  प्रयोग  को  सम्भव  बनाने  का  कार्य  करे  ।

 मुझे  उन  परम्पराश्रों  का  पता  है  जो  कोयला  उद्योग  ने  राष्ट्रीयकण  के  समय  ग्रहण  की  थीं

 मुझे  इस  उपलब्धि  का  भी  ज्ञान है  कि  उत्पादन  के  स्तर  में  80  करोड़ टन  वार्षिक  A  बढ़कर  10

 करोड़  टन
 हो

 गया  है

 |  लेकिन  ऐसे  कई  काम  है  जो  mre  पड़े  हुए  हैं  ate  ऐसे  भी  कई  काम

 हैं  जिन्हें  प्रारम्भ  नहीं  किया  गया  है

 राष्टीय  उद्योग  का  सर्वेप्रथम  कोय  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  उपभोक्ता  को  श्रपेक्षित

 सप्लाई  की  जाये  ।  कारण  कुछ  भी  रहे  अराज  कोयले  का  काफी  स्टाक  है  ।  स्थिति  यह  है  कि

 कोयले की  मांग  काफी
 कम  हुई  ।

 गत
 दो  वर्षों में

 20  लाख
 टन  कोयले

 का
 उत्पादन

 कम
 किया

 गया  फिर  भी  स्थिति  संतोषजनक  नहीं  कई  स्थानों  से  शिकायतें  तरा  रही  हैं  कि  उनकी  कोयले

 की  मांग  पूरी  नहीं  की  जा  रही  है  ।  स्पष्ट  है  कि  सभी  क्षेत्रों  की  शवश्यकताश्रों  का  समुचित  सामंस्य

 स्थापित  नहीं  किया  गया  ।  wa  कोयला  उद्योग  को  सबकी  मांग  का  ध्यान  रखना  होगा  ।  क्योंकि

 यदि  ऐसा  न  किया  गया  तो  राष्ट्रीयकरण  का  श्राधारभत  लक्ष्य  पराजित  हो  जायेगा  ।  स्टीम

 को  -  प्रयोग के  योग्य  बनाने  का  प्रयास  जा  रहा
 ।

 इस  दिशा  में  जो  पग
 उठाये

 जा

 रहे  हैं  उनका  भारी  प्रभाव  होगा  ।

 इस्पात  संयंत्रों  का  क्षेत्र  एक  ग्रन्य  कला  क्षेत्र  है  ।  उन्हें  समुचित  मात्रा में

 कोकिंग  कोयला  सप्लाई  किया  जाना  चाहिए  ।  समय-समय  पर  कई  स्थानों  पर  यह  बात  कहीं  गई  है

 कि  कोकिंग  श्रौर  श्रच्छी  कोटि  के  aloe  की  काफी  कमी  ।  डारिया : फोयला  खात  के  पुननिर्माण

 की  जो  योजना  बनी  है  उस  सारी  योजना  के  अन्तर्गत  खनन  तकनीक  को  अ्रवनाने  के  बारे  में

 विचार  किया  गया  ।  यदि  इसमें  सफलता  मिल  गई  होती  तो  कोप्ले  ले  रक्षित  भंडारों  में  से  बहुत

 धिक  मात्रा  में  कोयला नि  गला  जा  सकता था  ।  ऊपर  के  क्षितिजों से  भी  कोयला  निकाल की

 araraarat  पर  विचार  करना  जिसे  श्राज  तक  ग्रसम्भग  माना  गया  है  ।  इससे  हमारे

 कोकिंग  कोयला  भंडारों  में  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  वृद्धि
 होगी  श्रीर  सुरक्षा  के  स्तर  में

 भी
 सुधार  होगा

 शौर
 रेल  की  पोजीशन  पर

 भी
 झींशित  नहीं  रहना  ०५ पड़गा

 ।

 एक  सामान्य  शिकायत  यह  हूँ  कि  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  कोयले  की  कीमतों  में  काफी  वृद्ध

 हुई
 वास्तघ  में  इसका  सम्बन्ध

 कर्मचारियों की  घेतन  वृद्धि  के  साथ  है  जो  f  दो  गुणा  बढ़
 गई  हैं  साथ  ही  मुद्रा  स्फीति  का  प्रभाव  है  ।  कोयला  उद्योग  इससे  नहीं  चचा  ।
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 कोयला  उद्योग  में  सुरक्षा  सम्बन्धी  जो  परिमाप  स्थापित  उनमें
 भी

 करने
 का

 विचार  ।  सुरक्षा  के  प्रति  जागरूकता  के  कारण  ही  दुर्घटनाएं  कम  es  हैं
 1

 अधिकारी झ्रधिकारी  atc

 सामान्य  कर्मचारी  तो  सुरक्षा  के  प्रति  सचेत  हैं  ही  मशीनरी  श्रौर  प्रवीणता  में  भी
 '

 काफी  सुधार

 garg  ।  इन  सब  बातों  को  प्राथमिकता
 दी

 जा  रही  है
 ।

 हमारे  कार्यक्रम  में  कोयला  उद्योग  के  कमेचारियों  के  कल्याण  के  मामलों  को  बहुत  ही  महत्व दिया

 जायेगा  |  ag  वित्तीय तथा  की दुष्टि से  बहुत  बड़ा  काय  परन्तु हम  इसे  पूरे  निश्चय

 से  तथा  विविध  चरणों  में  करेंगे  |  कर्मचारिपों  के  कल्याण  का्येक्रमों  के  अन्तर्गत  डाक्टरी  सहायता

 शर  शिक्षा  सम्बन्धी  सुविधाश्रों  की  व्यवस्था  की  जायेगी  ।  खनन  क्षेत्र  में  साहुकारी  के  धंधे  को  समाप्त

 करने  का  भी  पुरा  प्रयास  करूंगा  ।

 साइलैंट  वली  परियोजना की  उपेक्षा  करने  का  प्रारोप  लगाया  गया  है  ।  परिस्थितियों का

 प्रध्ययन  करने  वाला  दल  वहां  गया  श्रौर  उसने  स्थितियों  का  श्रध्ययन  करके  कहा  है  कि  इससे  इस

 स्थान  की  परिस्थितियां  बिगड़  जायेंगी  wie  यहां  के  जीवों  तथा  वनस्पतियों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 डालेंगी  ।  जो  चीजें  काफी  मात्रा में  मिल  रही  उनका भी  प्रभाव  हो  जांयेगा  ।  यही  कारण

 है  कि  इसमें देर  हो  रही है  ।

 दक्षिण  क्षेत्र  के  माननीय  सदस्यों की  इस  उत्सुकता  को  मैं  समझता  हूं  कि  दक्षिण  में
 वियत

 निर्माण  को  बढ़ावा  दिया  ata  क्योंकि  वहां  fama  का  नितांत  अभाव  रहा  है  |  saa  समचित

 ध्यान दिया  जाये  ।  मेरे  माननीय faa  श्री  टी०  Wo  पाई  ने  मंत्रालय  में  प्रबन्ध  के  बारे  में  बहुत

 कहा  ।  यह  विद्युत  उत्पादन  परियोजनाओं  में  लगाये  गये  उपकरणों  के  कारण  ।  इसके  लिये

 मैं  पिछली  सरकार
 को

 कोई  दोष  नहीं  देता
 ।

 मैं  श्राप
 को

 श्राश्वासन  देता  हूं
 कि

 ये  feat  शीघ्र ही

 दूर  की  जायेंगी  प्रौर  विद्युत  उत्पादन  क्षेत्र  में  पूर्ण  क्षमता  तक  काम  किया  जायेगा  |

 श्री  बैंकटरामन  ने  इस  देश  में  लगाये  जा  रहे  बड़े-बड़े  थ्मेल  प्लाटों  के  बारे  में  कंहा है  ।

 उन्हें  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  यह  सब  कुछ  प्रतिष्ठा  के  लिये'ही  नहीं  जा  रहा है  भ्र

 न  ही  इस  दष्टि  से  ही  तापीय  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करने  की  योजना है  यह  इसलिये किया  जा  रहा

 है  कि  बिजली
 की

 करभी  को  पूरा  किया  जाथे  ।  इस  बारे  में  छोटे  विद्यत  केन्द्र भी  काफी  उपयोगी  सिद्ध

 हुए  हैं  हमने  साथ  ही  साथ  बड़ी  इकाइयों  को  करने  का  भी  निरन्तर  प्रयास  किया  है

 बिना  सोचे  समझे  हम  बड़े  एकक  स्थापित  नहीं  करेंग  ।  सभी  तरह  से  तकनीकी  जांच  करके  ही  ऐसा

 किया  जायेगा  ।

 पांच
 ada

 केन्द्र  स्थापित  कए  का  प्रयास  किया  जा  रहा  ।  उत्तरी  क्षेत्र  में  एक  केन्द्र

 कास  कर  रहा  है  |  चार  प्रन्प  रन  कारखा  प्रौर  नेबेली  में  काम  कर  रहे  हैं  ।

 नेवेत  में  यह  वियुतत  द्र  के  साथ  लिगताइट  परियोजना  के  साथ  मिल  कर  चल  रहा  है  ।  ये  सभी

 परियोजनायें  विचाराधीन हैं  जैसे-ज॑से  हमें  साधन
 उपलब्ध  होंगे  हम  बैसे  बैसे  ही  शीघ्रता  से  इन

 योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  का  प्रयास  करेंगे  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  विद्युत  उद्योग  कर्मचारियों  कीं  मजूरी  पुनरीक्षण  करने  का  मामला

 उठाया  है  |  वास्तव  में  यह  मामला  कर्मचारियों  शौर  सम्बन्धित  विद्युत  बोर्डों  के  बीच  का  है

 वे  उन्हें  दिपक्षींय  बातचीत  द्वारा  सुलझा  संकते  हैं  ।  वैसे  मैं  मंत्रियों  ध्यान  इस  श्रोर  दिलीऊंगाਂ
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 झ्र  उनसे  wide  कहूंगा  कि  वे  अपने-अपने  राज्यों में  विद्युत  कर्मचारियों  की  समस्याएं  हल  करने  की

 शोर  ध्यान  दें  ।

 कोयला  उधोग  जिन  कमंचारियों  को  श्रापातकालीन  स्थिति  में  नौकरी  से  हटा  दिया  गया

 उन्हें  पुनः  वहां  friar >  वर  दिया  जायेगा  ।  परन्तु  जिन  लोगों  ने  अवैध  खननों  में  काम  कर  लिया

 उन्हें  नौकरी  पर  वापस  लगा  कठिन  होगा  ।
 यदि  वे  राष्ट्रीयकरण से  पहले  के

 कर्मचारी  होंगे

 तो  मामला  कठिन  नहीं  होगा  फिर  भी  सारी  समस्या  ५र  विस्तार  से  विचार
 करना  होगा  ।

 हमारी  सरकार  का  यह  प्रयास  होगा  कि  प्रामीण  लोगों  की  श्रावश्यकताओं  को  पुरा  किया

 जाये
 ।  इस  दिशा  में  बहुत  कुछ  किया  जा  रहा  है  इस  बारे  में  ग्रामीण  विद्युत  निगम  काफी  श्रच्छा

 काम  कर  रहा  है
 प्रौर

 राज्य  सरकारों की  सहायता  कर  रहा  है
 ।

 SMITA  मड ्य ध  प्रब  में  श्री  To  Fo  राय  के  प्रस्ताव  संध्या  38  श्रौर  40  को

 ठो  अकर  dt  ar  सभा  के  मतदान  के  लिये  रता  हूँ  ।

 कठौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गए  श्रौर  श्रस्वीकृत  हुए  ।

 The  cut  motions  were  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  न्र्ब
 मैं  श्री  ए०  ६०

 कटौती  प्रस्ताव  संख्या
 38  श्रौर  40

 सभा  के
 मतदान  +  लि+  रता हुं हूं  ।

 क  तौतो  प्रस्ताव  मतदान के  लिए  रे  गए  शौर  भ्रस्वीकृत  हुए  ।

 The  cut  moticns  were  pu:  and  negatived,

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  ऊर्जा  मंत्रालय  के  संबंध  से  निम्नलिखित
 ataTayt  की  मांगें  सभा

 के

 मतदान
 के

 लि  रवी  गई  site  स्वीकृत हुई  :

 The  following  demands  for  grants  in  respect  of  Ministry  of  Energy  were
 put  t.  vote  of  the  House  by  the  Dy.  Speaker  and  were  adopted.

 का  ara APY  है
 मांग

 की
 लदन  की  स्वीकृति  के  लिये  प्रस्तुत  श्रनुदान  की

 सख्या  मांग की  राशि

 Hl  मंत्रालय  राजस्व  पूंजी

 रू  रु०

 31.  ऊर्जा  मंत्रालप्र  4 5,  51,000

 32.  वियुत  विकास  .  34,57,39,000  140,54,62,000

 ————
 33.  कोयला  श्रौर  लिग्नाइट  .  15,35,35,000  211,20,02,000
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 14  1977
 ne  ec  भ्रनुदानों  की

 1977-78 वबन व»

 MATTAT ]  की  शेष  मांगें

 Outstanding  Demands  for  Grants  (Voted)

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  निम्नलिखित  विभागों  के  संबंध  में  श्रनुदानों  की  निम्नलिखित

 मांगें  सभा  के  मतदान के  लिये  रखी  गई  श्रौर  स्वीकृत  हुई

 The  following  demands  for  grants  relating  to  following  Mini  stries/Departments
 were  put  to  vote  of  the  House  by  the  Dy.  Speaker  and  were  adopted  :

 मांगकी  मांग  का  नाम  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  भसान
 की

 संख्या  मांग  की  राशि

 पजजी

 रु०  रु०

 संचार  मंत्रालय

 17  संचार  मंत्रालय  1,08,68,000  7,54,67,000

 18  चिदेश  संचार  सेवा  7,158,  21,000  5,66,90,000

 19  डाक-तार--कायकरण  व्यय  407,54,88,000  ea

 20  डाक-तार--सामान्य  राजस्व  को  लाभांश

 area  निधि  में  विनियोग  श्रौर

 सामान्य  से  उधारों  की

 वापसी  109, 12,  23,000

 ee के  231,55,33,000 21.0  डाक-तार  पर  पूंजी  परिव्यय

 fz  मंत्रालय  6  4,89,58,000  §,60,93,000

 faa  मंत्रालय

 35  प्  20,56,09,000

 36  WG  15,65,33,000  76,51,000

 37  लिखा  परीक्षा  39,

 38  सिक्का  निर्माण  श्रौर  टकसाल  54,000  16,70,23,000

 39  27,28,50,000  ee पेंशन

 40  राज्यों  त्रौर  संघ  राज्य  क्षेत्रो ंकी  सरकारों

 को  अ्रतरण  36  2,  60,  94,000  के  के
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 Grants,  1977-78:  uly  145°  1977

 मांग  की  मांग  का  नाम  सब् ल  mY  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  अनुदान  की

 सख्या

 माँग  की  ह

 ee
 3

 ee  er  ee

 पंजी

 Bo  रु०

 41  faa  मंत्रालय  का  wet  व्यय  के  112, 59,  75,000  28.9,  3,000

 42  सरकारी  सेवक  ६... ह  द  को  उधार  38,66,67,000

 43  + राजस्व  ate  विभाग

 44  18,57,86,000 सीमा

 45  31,78,39,000 संघ  उत्पाद  शुल्क

 46  पर  सम्पदा  धनकर

 भर  दान  कर  ध  29,  5 5,  21,000

 47  अफीम  त्रौर  एल्केला  क्सरखाने  5,472, 6  8,000  48,  99,000

 स्वास्थय  wie  परिवार  कल्याण  मंत्रालय

 48  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  56,  34,000

 40°  चिकित्सा  alc  ate  स्वास्थ्य |  o  76,40,14,000  F38,62,82,000

 5.0
 परिवार  कल्याण  64,  1 5,  06,000  9,  33,000

 सूचना
 श्रौर

 प्रसारण

 6  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय

 66  सूचना  त्रौर  प्रचार  *11,84;87,000  55,1  3,000

 67  प्रसारण  "38,  3,09,  000  114,85,;17,000

 न्याय
 रे

 e ~.
 e

 मंत्रालय

 8,87,  20,000 न्याय  शौर  क॑  पनी  काय

 1.0  न्याय  प्रशासन  ,...  25,  11,000

 योजना  मंत्रालप

 74  योजना  मंत्रालय
 5, 40,000

 75  सांख्यिकी  के  8,  56,  89,000  औ

 76  योजना  क  2,  89,6 0,  000  ee

 र्फ  विज्ञान  are  प्रौद्योगिकी  विभाग
 *
 13, 28,  54, 0  0-0  1,13,00,000

 78  e  12,43,43,000

 79  वैज्ञानिक  atc  श्रौद्योगिक  भ्रनुसंधान

 परिषद्‌
 को

 लए  एएए
 33,09,19,000



 25.0  1899:  ( 314)
 ह

 भ्रनुझनों  की
 197778

 मांग  की  ata aT का  साम  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  aaa. की
 संख्या  मांग  की

 a cr  ee  ene  $$

 1  2

 ee

 राजस्व  पंजी

 Bo  Bo

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय

 80  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय

 81  सड़क  [57,61,97,000  (57,86, 08; 000

 82  दीप  स्तम्भ  तौर  नौवहन  21,  16,  03,000  139,13,75,000

 83  सड़क  ि अ्ौर  अंतर्देशीय  जल  41,57,000  3,98,  39,000.

 पति  ate  पुनर्वास  मंत्रालय

 87  पूति  विभाग  16,  28; 0  0.

 88  पति  ale  ”5,06,15,000

 89  पुनर्वास
 "

 16,71,00,000  6;  25,  0:00

 पर्षटन  श्रौर  नागर
 विमानन  मंत्रालय

 90  पयंटन  att  नागर  विमानन  मंत्रालय  37,4  0,000

 91  मौसम  विज्ञान  11,05,73,000  2,31,55,000

 92  14,82,69,000  19,84,04,000

 93  पर्यटन  3,09,6  3,000  2,  3,  35,  000

 निर्माण  att  श्रावास सं  त्रालय

 94  निर्माण  att  श्रावास  83,  61,000

 95  लोक  निर्माण
 42,99,11,000  15,57,  3,0  0.0

 96  जल  पति  ate  मल  निकासी  4  2,  00,  74,000

 97  श्रावास  शर  नगर  fat
 8,  78,44,000

 98  लेखन  सामग्री  आर
 मुद्रण

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 99  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  33,91,000

 100  ऊर्जा  विकास  तौर

 43,91,41,000  61,92,81,000 प्रौद्योगिक  परियोजनाएं

 101  न्यूक्लीय  विद्युत  स्की  में  "26,52,77,000  33;76,00,000
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 Appropriation
 (No.  2),  Bill,  1977

 नभ
 Asadha  23,

 1899  (Saka)

 मांग  की  मांग  का  नाम  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  थि  की

 सख्या  मांग
 =

 राशि

 SE ee ee

 राजस्व  पंजी

 रु०  रु०

 इलंक्ट्रोनिव्स  विभाग

 104  इलैक्ट्रोनिक्स  विभाग  5,64,67,000  2,  96,  85,000

 safer  विभाग

 भ्रंतरिक्ष  विभाग

 105  ग्रंतरिक्ष  विभाग  25,  99,  45,000  4,  22,000

 संसद्‌  कार्य  राष्ट्रपति

 ae  उपराष्ट्पाति  के  सचिवालय

 लोक  सेवां  श्रायोग

 106  लोक  समा  3,02,35,000

 107  राज्य  सभा  1,30,91,000  क  के

 108  ससद्‌ च्  कार्य  विभाग  12,87,000

 109  उप-राष्ट्रपति  का  सचिवालय  3,75,000

 et  ह re  Se

 विनियोग  2),  1977

 APPROPRIATION  (No.  2)  BILL,  1977

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्त  च  1977-78  की

 सेवाश्ों  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय  तथा  विनियोग  को

 श्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक्र  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाये

 ्रब्यल  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 वित्त  at  1977-78  की  सेवाश्रों  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय

 राशियों  के  संदाय  तथा  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  अझ्रनुमति  दी  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  द. है|  ।

 The  motion  was  adopted.

 श्री  एच०  एम०  ace
 मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हुं  ।
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 14  1977  विनियोग  2)  त्रिधेय कड  1977
 सरन  व  धि  भ

 श्री  एच ०  एस०  पटल  ताव  करता हूं

 क्त  वर्ष  1977-78  की  सेवाश्रों  के  निधि  में  से  कतिपय लिए  भारत  की  संचित  f

 राशियों  के  संदाय  तथा  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  ।

 महोदय  :  प्रश्न यह  है

 faa  at  1977-78  की  सेवाओं  के  लिए  भारत व की  संचित  निधि  में  से  कतिपय

 राशियों  के
 संदाय

 तथा  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्ना  |

 The  motion  was  ado  prea nted

 उपाध्यक्ष  महोदय  एन  यह  है

 खण्ड  2  से  4,  खण्ड  1,
 अधिनियमन  सुत्र  झौर  विधेयक  का  पूरा  नाम

 विधेयक  का  ग्र्ग  बने  |

 प्रस्ताव
 स्वीकृत

 ।

 The  motion  was  adopted.

 श्री  एच०  एम०  पटल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 विधेयक  पास  किया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 कि  विधेयक  पास  किया  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted

 ततपश्चात्‌  लोक  सभा  15  24  1899  के  11  बज

 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  on  Friday,  the  15th  fuly,
 1977  |Asadha  24,  1999  (Saka)

 re
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